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 Q——TRAM AL  के  अतिरिक्त  कार्यवाही
 )

 एएए  «आ  एतना ——— लाा

 TECK  CEGq

 वस्त  में  में  इसे  एक  गौरव  समझता  हूं

 लोक-सभा

 ae  मुझे  बहुत  हर्ष है
 कि  इस  विधेयक

 को  प्रस्तावित  करने  का  भार  मुझे  पर

 २३  १९५५  सौंपा  गया है
 ।  कभी  हाल  के  कुछ  वर्षों

 Se  में  सभा  के  समक्ष  जितने  अत्यघिक

 पूर्ण  विधान  रखे  गये  में  इस  विधेयक
 कोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  |

 को  उनमें से  एक  समझता हूं  ।
 महोदय  पीठासीन

 प्रद यान ोत्तर  इस  विधेयक  का  ara  यह  हे  कि

 ह
 नहीं  पूछे  गये--भाग  ?

 |  प्रकट  शित  भारत  का  इम्पीरियल  बेक  सरकारी

 नहीं
 नियंत्रण में  लिया  जाये  ।  यह

 et  पण  करण  हें  अथवा  नहीं  इस  विषय  में  कुछ

 गंभीर  झ्रापत्तियां  हो  सकती  क्यों  कि
 भारत  का  राज्य  बेक  विधेयक

 -  जारी

 विधेयक
 में  यह  उपबन्ध

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा
 ६1 ह

 श्री
 निर्मित  बैंक  के  कम  से  कम  ५५  प्रतिशत

 अरुण  चन्द्र  गह  द्वारा २२  १९५५  तक  भ्रंश  रक्षित  बेक  के  हाथ  में  रहेंगे
 को  प्रस्तावित  इस  प्रस्ताव  पर  अग्रेतर  और  ४५  प्रतिशत  अंद  fast  व्यक्तियों  के

 विचार  करेंगी  :
 पास  रहने  दिये  जायेंगे  ।  किन्तु  मेरी

 भारत  के  लिये  एक  राज्य-बेक  स्थापित  धारणा  है  कि  यह  विधेयक  सभी  उद्देश्यों

 करने  उसे  भारत  के  इम्पीरियल  बेक  के  से  भारत  के  इम्पीरियल  बेक  के

 उपक्रम  हस्तांतरित  करने  तथा  उससे  करण  के  लिये  है  ।  में  कभी  प्राविधिक

 संबंधित  wat  आनुषंगिक  मामलों  की  बहुत  में  नहीं  जाना  चाहता  fret  संक्षेप

 area  करने  वाल  विधेयक  पर  विचार
 के  fot  में  दाऊद  का

 किया  जाये  पी  प्रयोग  करूंगा  और  grr  हे  कि  माननीय

 सद्य  उस  पर  आपत्ति  करेंगे  । राजस्व  कौर  रक्षा  व्यय  मंत्री

 Go  सो०  में  ने  कल  ही  यह  भारत  के  इम्पीरियल  बेक  का

 घ्रत्यन्त  मह्त्वपूर्ण  विचारार्थ  राष्ट्रीयकरण  बहुत  महत्वपूर्ण

 प्रस्तुत  किया  था  ।  यदि  दुर्भाग्यवश  माननीय  विषय  हे  और  भ्रापने  श्री  बी०  दासਂ  ने

 वित्त  मंत्री  बीमार  न  तो  यह  विधेयक  और  अने क  माननीय  सदस्यों  ने  कई  बार

 उन्हीं  के  द्वारा  रवा  जाता  जो  इस  कार्य  के  इम्पीरियल  बेक  के  राष्ट्रीयकरण  की

 लिये  मुझ  से  अ्रधिफ  योग्य  और  उपयुक्त  हैं  ।  इच्छा  प्रकट  की  थी  ।  में  निस्संकोच
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 ए०  सी०

 कहू  सकता  हुं  जहां  तक  इस  अनेक  स्थानों  में  इम्पीरियल  बेक  रक्षित
 ~  ko

 प्रस्थापना  का  संबन्ध  हैं  इस  सभा  में  पूर्ण  बेक  कौर  सरकार  की  कौर  स  काय

 करता  है  ।  चलाथे  का  प्रबन्ध  इम्पीरियल एक  मत  हे  शौर  में  तराशा  करता  हुं  कि

 सार  देश  में  भी  पर्याप्त  एक  मत  होगा  |  बक  का  एक  महत्वपूर्ण  अधिकार  ह  उससे

 छत  इम्पीरियल  बेक  राष्ट्रीयकरण  इम्पीरियल  बेक  पर्याप्त  रोका  बाकी  के

 एक  बहुत  महत्वपूर्ण विषय  ह  साथ  कार्य  कर  पाता  हैं  ।  चलाया  के  रूप

 इसਂ  विधेयक  का  इससे  अधिक
 में  प्राप्त  सुविधाओं  के  जरिये  शभ्रधिसूचित

 बैंकों  और  सरकारी  बैंकों  को  भुगतान
 महत्वपूर्ण  उद्देश्य  ग्रामीण  ऋण  का  ढांचा

 करने की  व्यवस्था  की  जाती है  और  इस
 तैयार  करना  हे  और  एक  दूसर

 स्वरूप  विधेयक  के  द्वारा  भारत  का  vert  के  इम्पीरियल बेक  की

 मशीनरी  अत्यन्त  महत्वपूर्ण हू  ।  ग्रामीण
 रक्षित  बेक  भ्र धि नियम  को  संशोधित  किया

 ऋण  सर्वेक्षण  ने  बिलकूल  ठीक  ही  कहा
 इस  सभा  ने  विभिन्न  अवसरों पर

 ग्रामीण  ऋण  के  बारे ंमें  चिन्ता  व्यक्त
 हूं  कि  यदि  इम्पीरियल  बेक  होता  तो

 की  ei  ग्रामीण  ऋण  की  स्थिति  अब  उस  प्रकार  के  एक  बेक  का  निर्माण

 करना  झ्रावस्यकਂ होता
 तक  कभी  संतोषजनक  नहीं  रही  है  तर

 हस  महत्वपूर्ण  विधेयक  के  जरिये  सरक।र
 ga  विशेष  स्थिति  के  अतिरिक्त

 उस  संबंध  में  कोई  ठोस  कायंवाही  करने

 जा  रही हे  ।
 इस  तथ्य  से  इम्पीरियल  बेक  को  बहुत

 बल  प्राप्त  gat  हैं  कि  fafe  सरकारों

 में  इन  दोनों  पहलुओं  पर  अलग  अलग
 द्वारा  बनाये  गये  नियमों  के  अनुसार  अथवा

 सरकार  के  प्रशासनिक  great  के  अधीन
 विचार  करूंगा  ।  सर्वप्रथम  में  इम्पीरियल

 अथवा  रक्षित  बेक  की  सम्मति  पर
 बैंक के  बारे  में  कुछ  दाऊद  कहूंगा

 सरकारी  और '  अर्ध-सरकारी  निधियां
 माननीय  सदस्यों  को  मालूम  होगा  कि  वह

 बैंक  १९२०  में  तीन  प्रेसीडेन्सो  gat  का  सीधा  रहता  इम्पीरियल  बच  में  रखी

 एकीकरण  करके  बनाया  था  ।  भारत  जाती हैं  ।  वास्तव  में  बेकिंगਂ  समवाय

 अधिनियम  की  धारा  २४  के
 के  रक्षित  बेक  की  स्थापना  के  पूर्व

 इम्पीरियल  बेक  में  afer  संवादों  की
 इम्पीरियल  बेक  वास्तव  में  केन्द्रीय

 बैंक  के  कतिपय  कार्य  और  सभी  सरकारी
 जमा  रोका  को

 बाकी  को  नगद  पु  जी  समझा

 जाता  विशेष  +र  उन  स्थानों  में  जहां  रक्षित
 काम  करता  था  ।  यूपी  रक्षित  बेक  की

 बेंक  की  शाखायें  स्थापित  नहीं  हुई स्थापना  के  बाद  इम्पीरियल  बेक  के

 द्वारा  किये  जाने  वालें  केन्द्रीय  बक  के
 इम्पीरियल  बक  कुछ  विषयों  में  बैंकरों  के  बेक

 क्य  रक्षित  बेक  को  सौंप  दिये  गये  थे  |  के  तौर  पर  काम  करता हे  ।

 यह  बिलकूल  स्पष्ट  कि  देश  के  बेकिंग
 फिर  भी  कई  विषयों  में  इम्पीरियल  बेक

 ढांचे  में  इम्पीरियल  बैंक  की  स्थिति  बहुत की  स्थिति  विशिष्ट  और  महत्वपूर्ण  रही  |

 इम्पीरियल  बेक  उस  प्रत्येक  स्थान  पर  महत्वपूर्ण  हे  |

 जहाँ  रक्षित  बेक  की  कोई  शाखा  नहीं  सरकार  की  oar  से  इम्पीरियल
 a
 a

 रक्षित  बक  का  अभि करता  @  रता  बेक  को  प्राप्त  afar  और  आश्रय  के
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 बारे  में  राष्ट्र  तथा  जनता  के  प्रति  शासन  काल  के  प्रारम्भ  ब्रिटिश

 उद्योगों  और  कुटीर  तथा  लग  उद्योगों  को
 उसकी  सेवाओं  के  बार  में  इस  सभा  में

 एक  निश्चित  नीति  के  च्  नष्ट  किया
 कई  भ्र रोप  लिये  गये  हूं  ।  एक  तो

 सेवाओं  के  राष्ट्रीयकरण  के  बार  में  है
 गया  ।  वह  ब्रिटेन  में  औद्योगिक  क्रांति  का

 काल  था  और  लिय  यह  श्रावस्प्रक गर वे चार  से  कुछ  को  छोड

 इम्पीरियल  ब  के  समस्त  कर्मचारीवर्ग
 था  कि  में  ग्रामीण  उद्योग  नष्ट

 पया  जा  चुका  हे  ।  fet  जायें  ।  स्वर  विक  ही  था  कि

 इस  के  पहचान  अंशों
 .

 सम्बन्धी  स्थिति  भूमि  पर  अधिक  दबाव  पड़ा  ।  ब्रिटिश

 ei  मेर  विचार  से  अ्रधिकतर  अंदा  विधियों  ने  महाजनों  को  किसानों  के

 भारतीयों  के  पास  हैं  जो  म  शोषण  के  लिये  और  अधिक  सुविधायें  दीं भी

 इम्पीरियल  बेक  की  कृति  या  और  इस  प्रकार  सहकारिता  द्वारा  शासित

 waft  की  गलतियों  विवेचन  नहीं
 भारतीय  ग्रमीण  जीवन  को  कलुषित  कर

 करना  |  अधि  स्तर  आरोप
 दिग  ।  वीं  शताब्दी  के  ara में  कृषि

 कदाचित  न्यायोचित  नहीं  gi  यदि  4  जमीनों  का  किसानों  के  हाथ  से  निकल

 न्यायोचित  हों  भी  तो  उनसे  इम्पीरियल  कर  महाजनों  के  हाथ  में  जाना  एक  बहुत

 बेक  का  राष्ट्रीयकर्ण  करने  क  एक
 साधारण  बात  हो  गयीं  थी  ।  किसानों  के

 और  कारण  मिलेगा  ।
 लिपे  धन  प्राप्त  करने  का  कोई  वैकल्पिक

 साधन न  होनें  के
 कारण  बहुत

 ग्रामीण  ऋण  के  सम्बन्ध  में  मेरे  ऊंचे  दर  से  ली  जाती  थी  ।”  सहकारिता

 विचार  से  भारत  जसे  देश  में  कृषि  कौर  आंदोलन  की  स्वर्ण  जयंती  के  अवसर  पर

 कृषि  संबंधी  ऋण  के  महत्व  जोर  जरी  fet  गये  एक  प्रकाशन  का  यह

 देने  का  अवसर  बीत  चुका  भारत  उद्धरण  हूं  ।  इस  ग्रामीण  ऋण  के  कारण

 की  ७०  प्रतिशत  जनता  कृषि  पर  निर्भर  जमीनें  वास्तविक  किसानों  के  हाथ  से

 रहती  अथवा  गाँवों  में  रहती हे
 ।  निकल  कर  बड़े  बड़

 ही कहा  जा  सकता  fe  कृषि  शर  साहूकारों  के  हाथ  में  चली  गयीं  यह

 सारे  धन  का  आघार  हे  ।  कोई  भी  कहा  जाता  है  कि  भारतीय  इस  fos

 क्शिषकर  भारत  कृषि  मेहनत  करती
 है  कि  दूसरे लोग  आराम

 की  उपेक्षा  नहीं  सकता  |  किसानों  करें  और  चयन  इस  fat  खेत  बोती  है

 ने  ही  सभ्यता  का  निर्माण  किया  हे  कि  दूसरे  लोग  फसल  ate  |  ब्रिटिश

 freq  उन्हें  सभ्यता  के  प्राप्त  हुए  लाभों  शासन  के  पन्त  तक  भरतीय  र्त्त  की

 में से  उन  का  उचित  भ्रंश  नहीं  मिला  ह  ।  यहीं  स्थिति  थी  ।

 मरे  विचार  से  एक  समय  भूमि  समाज  भारत  में  कृषि-ऋण  अथवा  ऋण

 को  होती थी  किन्तु  as  समय  बाद  वह  संबंधी  आवश्यकताओं  के  परिमाण  का

 निजी  नियंत्रण  और  कब्जे  के  ge  हो  ठीक  ठीक  शभ्रनुमान  कभी  नहीं  लगाया गया
 गयी  |  agi  से  मानवीय  श्रम  का  दोषी  fra  भिन्न  समयों  में  frat  faery

 प्रारम्भ  gat  और  क्रमशः  भूमि  के
 अनुमान  लगाये  किन्तु  ग्रामीण

 छिटपुट  test  में  बंट  जानें  से  किसानों
 ऋण  सर्वेक्षण ने  कुछ  अनुमान  लगाया

 के  कष्ट और  गय े।  ब्रिटिश
 है  झर  जिस  पर  ew  विश्वास  कर  सकते
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 ह  |  at  विचार  से  उसने  ऋण  की  प्रतिश्त  प्राप्त  करता  मध्य-प्रदेश  में  कृषि

 वार्षिक  श्रावव्यकता  ७५०  करोड़  रुपये  श्रमिक  ८७  रुपये  और  औद्योगिक  मजदूर

 बतायी है  ।  २६२  रुपय  पाता है  और  इस  प्रकार  प्रतिशतता

 ३३  प्रतिशत है  ।
 उड़ीसा

 में
 कृषि  श्रमिक

 युद्ध  के  दौरान  कुछ  किसानों  नें
 ७  रुपये  और  भौगोलिक  मजदूर  १४४

 अपने  ऋण  चुका  दिये  थे  किन्तु  ator

 ऋण  eA के  अमान  के  अनुसार
 रुपये  पाता  है  और  wa  ५४  प्रतिशत

 ma  भी  ७५०  करोड़  रुपये  ग्रामीण  है
 ।  पंजाब में  किसान  मजदूर  १२१

 रुपय  और  औ  योगी  मंदी  २१६  रुपयें
 ऋण है  ।  इन  ऋणों  के  कारण  ही  किसानों

 की  जमीनें  दलालों  और  बड़े
 पाता  है  और  अनुपात  ५६  प्रतिदिन  है  ।

 काश्तकारों  के  हाथों  में  चली  गयीं  ।  इन
 बंबई  में  कमी  CC  रुपये  और

 औघोगिक  मजदूर  ३६८  रुपये  पाता  है ऋणों  के  करण  ही  कछ  किसान  वास्तव

 में  बिलकुल  गुलामों  जैसे  हो  गये  ।
 कौर  अनुपात  २४  प्रतिश्त  है  इस

 प्रकार हमਂ  समझ  सकते  कि  हमारे
 एंजिल्स  ने  कृषकों  ऋण-दास

 किसानों  पर  fra  प्रक।र  अत्याचार  किया
 कहां हैं  |

 |
 oat  पिछले  ay  ही  केन्द्रीय  सरकार

 ने  भारत  में  कृषि  श्रम  का  एस०  To  चेट्टियार

 क्षण  क्या  था  ।  उस  सर्वेक्षण में  कृषि  मद्रासਂ  के  लिये  क्या  aire

 की  परिभाषा  गधी हू  हें  ?

 मौर  उसमें  कुछ  सीमान्त  किसानों
 ait  To  गह  मद्रासਂ  के

 जिन  के  पास  बहुत  थोड़ी  जमीन  है  और

 gins  मेरे  पास  नहीं  हैं  ।  प्रतिवेदन
 जिन  के  मजदूरी  ही  मुख्य  पेशा  और  च्ब्व्

 जित  में  से  Yo  प्रतिशत  भूमिहीन
 y  नहीं  दिये  गये  हैं  oe  हम  समझ

 सकते  हें  कि  इस  कृषि  ऋण  हमारी
 शामिल  फिया  गया  है  |  भारत  में  ऐसे

 कृषि  और  फसानों  का  किस  प्रकार  नाश
 कृषि  श्रमिकों  के  परिवारों  की  संख्या  कुल

 प  करोड़  ग्रामीण  जनता  में  2.19%  क्रिया है  ।

 करोड ़है  जो  सारी  ग्रामीण  जनता  का
 इसने  हमारे  खाद्  उत्पादन  को

 लगभग  ३०  प्रतिशत हैं  ।
 प्रभावित  frat  ह  ।  ड्राप  स्वयं  उन  दो

 कृषि  श्रमिकों  को  qa  के  संबंध  में  ् a
 कृष्कों  की  अवस्था  को  समझ  सकते  ष

 पश्चिमी  बंगाल  में  वह  १६०  रुपये  प्रतिवर्ष  है
 जिन  में  से  एक  न  खेत  में  काम

 जब  के  औद्योगिक  मजदूर
 की  राय  २६८

 करता है  कौर  उसके  श्रम  का  समस्त

 रुपय  प्रतिशत  है  जिसका  at  यह  है  कि
 परिणाम  उसी  को  मिलता  हें  दूसरा  केवल

 कृषि  श्रमिक  आद्योगिक  मज़दूर  की  राय
 दूसरे  के  खेत  में  मजदूरी  करता  है  ।

 का  केवल  ४९  प्रतिशत  प्राप्त  करता है  ।
 इस  अन्तर  पर  और  अधिक कहने  की

 बिचार  में  कृषि  श्रमिक  ११९  रुपये  और
 आवश्यकता  नहीं  हैं  ।

 औद्योगिक  मदद  ३३२  रुपये  प्रति  ag

 पात
 a.  और  इस  प्रकार  कृषि  श्रमिक  पंडित  ठाकर  दास  भागने  :

 भौगोलिक  मजदूर  की  का  केवल  ३६  क्या  पंजाब  के  कृषक  को  १०  रुपया  प्रति
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 मास  मिल  रहा  हैं  ?  ध्यान  बताया  सदस्य  जान  कि  शभ्रधिकांदा  राज्यों

 ने  भूमि  सुधार  fra  हूं  परन्तु  इन
 वह  १२१  रुपये  प्रति  वर्ष  का

 ।

 सुधारों  से  किस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  होगी  ?

 श्री  ए०  सो०  गुह  यह  भारत
 जब  तक  कि  हम  कृषि  व्यवस्था

 सरकार  द्वारा  १९५०  में  किये
 नज़र  वह  सेब  बेकार  रहेंगे  बिना  समुचित

 के  अनुसार हे  |  ऋण  व्यवस्था  के  कृषकों  को  मध्य  होकर

 थी  बंसल  :  स्वयं  को  तथा  ard  भूमियों  को  बन्धक

 नीय  मंत्री  की  सूचना  का  ata  क्या  है  ?  पड़ेगा  ।

 थ्री  ए०  सो०  गुह  :  भारत  सरकार  हम  यह  कर  सकते  हें  कि  विधानों  के

 हारा  भूमियों  का  बंबई-करण  या  हस्तान्तरण का  १९५४  का  कृषि  श्रमिक  सर्वेक्षण

 जिस  पर  श्री  गिरि  के  हस्ताक्षर  हें  ।  रोक  दें  शौर  sah  बाद  सब  भूमियों  को

 हस्तान्तरित कर  दें  परन्तु  कृषकों  तथा

 कृषि  व्यवसाय एक  प्रकार  से  बहुत  उनके  परिवारों  के  द्वारा  जो  बंबई-करण

 से  व्यक्तियो ंके  लिये  एक  प्रकार  की
 किया  जाता  है  उसे  इस  प्रकार  नहीं  रोका

 विविधता  है  ।  aga  के  सम्बन्ध
 सकेगा  कौर  न  महाजनों  तथा  बढ़े

 में  कुछ
 न

 कुछ  चुनाव  करने  की  गुंजाइश  कृषकों के  हाथ  में  जो  फसलों  का

 रहती  है  ।  वह  कार्यकर्त्ताओं  संख्या
 करण  किया  जाता  हूं  उसे  ही  रोका  जा

 का  निर्णय  कर  सकते  हैं  ।  परन्तु  कृषि  सकेगा  |  इसलिये  सुधारों

 में  ऐसा  करना संभव  नहीं है  ।
 का  प्रभावपूर्ण  रीति  से  परिपालन  करने  के

 में  जन्मे  लाखों  व्यक्तियों  के  लिये  कृषि  लिय  कृषि करण  को  सुविधाओं  का  प्रबंध

 व्यवसाय  अपनाने  के  श्रततिरिक्त  और  कोई  नितान्त  अवर्जित  है  ।  कृषकों  की

 चारा  नहीं  wa  उद्योगों  में  केवल
 श्रावश्वकत।ओं  के  प्रति  अनाज  कोई  भी  सरकार

 उतने  ही  व्यक्ति  खपाये  जाते  हें  जिन
 लापरवाही  नहीं  कर  सकती  है  क्योंकि

 को  उन  में  स्थान  मिल  सकता  हूं  ”।
 सामाजिक  शक्तियों  का  स्त्रोत  कृषक  ही

 परन्तु  कृषि
 में

 नहीं  हो  सकता  है  ।  इस  युग  को  दो  महान  रूस

 तथा  चान  क्रान्तवां  कृषक  क्रान्तियों
 है  ।

 सभी  स्थानों
 पर

 जन  संख्या  के  बढ़ने

 ही  थीं  ।  इत  लिये  यह  सरकार  इस

 दब:व  पड़  रहा  ह  ।  sa  श्रावस्यकता  क्रान्ति  में  पहल  करना  चाहती
 और

 यह  भी  चाहती  कि  जो  क्रान्ति  होतें पड़ने  पर  व्यक्तियों  की  उसे

 वाली हूं
 उस  में  कृषकों  का  उनका  उचित प्रावस्यफता  होती  हो  ले  सकता  उसके

 ऊपर  संख्या  सम्बन्धों  कोई  उत्तरदायित्व
 अंश  दिलाया  जा  सकें  और  इस  क्रान्ति  का

 Sad  पथप्रदर्शन  किया  जा  सक े॥
 नहीं  परन्तु  जिन  व्यक्तियों  जन्म

 इम्पीरियल  बेक  को  अपत  अघिकार  में
 देहाती  अथवा  कृषि  क्षेत्रों  में  द्  है

 उन  में  से  प्रत्येक  कृषि  व्यवसाय  को
 लने  रिज  बेक  आफ़  इण्डिया

 चालू  wat  के  लिये  वचनबद्ध  है  ।
 श्र वे! नयम  का  संशोधन  करने  के  बाद

 सरकार  ग्राम  ऋण  बांटने  की  एक  संस्था
 ~

 शर्त  इन  परिस्थितियों  में  मेंने  इस  स्थापित  करेंगे  ।  राज  याद  कृषकों +

 विधेयक  को  प्रस्तुत  किया  है  ।  माननीय  feat  ग्राम  ऋण  की  सुविधायें  नहीं  हूं
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 तो  इसका  कारण  न  तो  धन  का  अभाव है  अनेक  बार  इस  सभा  में  कहा  गया  है

 शौर  न  यह  कारण  ही  कि  हैं  सरकार में  कि  कृषि  उत्पादों  के  मूल्यों  को  सहारा

 इस  काम  के  करने  की  इच्छा  नहीं है  ।  दिया  जाये  ।  यह  इतना  बड़ा  कार्य है  कि

 इसका  बस  एक  ही  कारण  हैं  वह  है  संगठन  हो  सकता है  कि  सरकार  के  पास  इतना

 का  अभाव ॥ ।  अराज  हम  उसी  अभाव  की  धन  न  हो  कि  वह  इस  काम  को  पूरा  कर

 पूति  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  सके  ।  परन्तु  गोदाम  व्यवस्था  तथा  विपणन

 इन  दो  विधेयकों  के  पारित  हो  जाने  की  जो  व्यवस्था की  जा  रही  है  उससे  कृषि

 के  बाद  सरकार  सहकारी  आन्दोलन  के  उत्पादों के  मूल्यों  को  वास्तव  में  सहारा

 समुचित  संगठन  की  are  ध्यान  देंगी  ।  मिलेगा |

 राज्य  सरकारें  शिखर  बैंकों  की  अंशपूंजी

 में  अंशदान  शिखर  बेक  केंद्रीय  बेक
 प्रभी  हल  में  सहकारी  आन्दोलन  से

 सम्  feta  राज्यों  के  प्रतिनिधियों  का  एक की  अंशपूँजी  में  अंशदान  उसी  प्रकार
 सम्मेलन  gar  था  ।  उन्होंने  ग्राम  ऋण

 केंद्रीय  बेक  सहकारी  बक  की  अंशपूँजी  में
 सर्वेक्षण  की  सिफ़ारिशों  को  स्वीकार  किया

 श्रंदादात  देगा  ।  सारे  देश  में  गोदाम

 है  और  उसके  कार्यक्रम  को  पूरा  करने
 स्थापित  किये  जायेंगे  ।  एक  atta  गोदामਂ

 ब्प्वस्था  निगम  होगा  जिस  की  शाखायें
 की  इच्छा  प्रकट  की  हे  ।  विचार  यह

 किया  गया  है  कि  केंद्र  में  खाद्य  तथा
 सभी  राज्यों  में  होंगी ।  हम  सहकारी

 कृषि  मंत्रालय  के  झा धीन  राष्ट्रीय  सहकारी
 विपणन  प्रणाली  का

 भी  संगठन  करेंगे  |  बहुधा
 विकास  बोड़े  के  नाम  से  एक  योजना  बनाने

 होता यह  कि  कृषकों  को  अपनी  फ़सल
 तथा  वित्तीय  सहायता  देनें  वाला  निकाय

 ध्वनियों  रूप  से  निर्धारित  दरों  पर  जो

 बहुत ही  कम  होती  हैं  बेच  देनी  पड़ती
 बनाया  जाये  जो  देश  भर  के  लिये  गोदाम

 व्यवस्था  करने  की  एक  योजना  तय्यार
 हैं  क्यों  कि  उनके  ore  अपनी  फ़ैसल

 करे  |  इस  कार्य  के  केंद्र  में
 को  रखने  का  कोई  उचित  प्रबंध  नहीं

 गोदाम  व्यवस्था  बोझ  बनाया  जाये
 ऐसे  प्रवसरों  पर  दलाल  लोग  बाज़ार

 राज्यों  में  राज्य  गोदाम  व्यवस्था

 भाव  में  ऐसा  उलट  फेर  करते  हैं  कि  भाव  बहुत  ats  बनाये  जायें  और  उनके  नीचे  सहकारी
 गिर  जाते  और  फ़सल  कृषकों  के  हाथ

 समितियां  हों  |  प्रत्येक  राज्य  में  ए
 से  बहुत  कम  दामों  में  निकल  जाती हैं  ।  विपणन  प्रणाली  संगठित  की  जायें  जिसका

 उसके  बाद  फिर  दाम  बढ़  जात  हें  |
 सम्बन्ध  एक  दिखा  राज्य  विपणन  समिति

 गोदामों  तथा  सहकारी  विपणन  के  इस
 से  राज्यों  के  इन  तमाम  सहकारी

 प्रबंध  से  इसे  रोका  जा  सकेगा  ।  कृषक
 प्रयत्नों  वित्तपोषण  राष्ट्रीय  सरकारी

 aoa फ़सल  गोदामों  में  रख  देंगे  ।  फ़सल
 विकास  ate  द्वारा  किया  जायेगा  ।  प्रकाशन

 की  प्रतिभूति पर  उनको  कुछ  उधार  मिल
 की  दृष्टि से  ये  सारे  कार्यकलाप  राज्य  सरकारों

 जायेगा  जिससे  कि  कुछ  महीने  वे  अपना
 के  क्षेत्राधिकार  में  होंगे  ।

 काम  सकें  और  जब
 उचित  मूल्य

 मिलें तो  अपनी  फ़सल  को  बेचें  ।  गोदाम  सहकारी  समितियों  wat  तक  कृषकों

 व्यवस्था  संगठन  तथा  विपणन  बोड़े  का  की  ऋण  संबंधी  श्रावस्यकताओओं  के  ३.१

 यही काम  होगा  |  प्रतिष्ठित  से  afer  नहीं  पूरा  कर  पाई  हें  |



 ४६९७  भारत  का  राज्य  बैंक  विधेयक  २३  अप्रैल  १९५५  भारत  का  राज्य  सबक  विषयक  '४६९८

 श्री  ए०  सी ०  कभी  तक
 वाणिज्यिक सरकार  ३.३  प्रतिशत  देती  व्अवतायिर्क

 बेक  १  प्रतिष्ठित  से  भी  कम  देते  हें  ।  फिर  भी
 बेक  भारत  की  ग्राम  ऋण  समस्या  को  हल

 ग्राम  ऋण  का  ९०  प्रतिशत से  अधिक  भाग  करने  के  लिये  बहुत  कम
 काम  कर  पाय

 बनियों  तथा  महाजनों के  हाथ  में  है  ।  इस  ग्रामीण  तथा  श्रर्धघनगरीय  क्षेत्रों
 में

 लिये  सहकारी  समितियों  के  विकास  की  बेकिंग  कार्यकलापों  का  प्रसार  तक  नहीं

 बहुत  श्रमिक  आवश्यकता हैं
 |

 gat  वास्तव  में  इस  काय  को

 वाणिज्यिक बैंक  कर  भी  नहीं  सकते  हैं यह  कहा  जा  सकता  है  कि  सहकारी

 समितियों  का  पिछला  काम  ऐसा  नहीं  रहा  क्योंकि वे  मुख्यतः  लाभ  के  उद्देश्य से  ही

 है  जिस  से  कि  हमें  श्रमिक  ore  हो  सके  |  कार्य  करते  हें  ।  ae  काय  तो  सहकारी

 परन्तु  यह  आन्दोलन fatal  में  सफल  हो
 बैंकों  तथा  भारत  के  राज्य  TH

 है  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों में  अपनी  ४००  शाखें
 चुका  है  और  यदि  हमारे  देश  में  सफल

 नहीं  | ह  तो  उसका  कारण  हमारी  अपनी  खोलेगा  कौर  सहकारी  बैंकों  तथा  गोदाम

 व्यवस्था  समितियों  के  सहयोग  से  कार्य कमज़ोरियाँ  हें  ।  अंग्रेजी  सरकार

 चाहती  ही  कब  थी  कि  सहकारी  आन्दोलन  करेगा
 ।

 यह  बेक  केवल  ग्राम  क्रम  की
 ७

 का  विकास  हो  ।  केवल  नामਂ  करने  रक  समस्या  को  ही  नहीं  सुलझायेंगे  वरन्  कुटीर

 लिये ही  उसने  इस  आन्दोलन  को  आरंभ  छोटे  उद्योगों  ग्रामोद्योग

 श्रावद्यकताओं  को  पूरा किया
 था  ।  स्वतंत्रता  प्राप्त  होने  के  बाद

 स  सरकार ने  इस  अन्दोलन की  ओर  ध्यान
 करेंग े।  बेकारी  को  दूर  करने  के

 तो  बराबर  दिया  ह  परन्तु  इस  आन्दोलन  में
 लिये भी  कुटीर  उद्योगों

 की
 शरण

 पंजाब  और  बंगाल  के  आन्दोलनों  लेनी  पड़ेंगी  क्योंकि  बड़े  बड़े  उद्योगों  के

 द्वारा  एक  करोड़  बारह  लाख  नौकरियां विभाजन ोत्तर  तथा  युद्धोत्तर

 कठिनाइयों  के  बराबर  बाधायें  उत्पन्न  करना  कठिन  हैँ  ।  राज्य  बैंक की  यह

 Yoo  ग्राम  शाखायें  ग्रामोद्योगों  की  सहायता पड़ती  रहीं  और  इसकी  उन्नति  को  रोकती

 रहीं  ।
 यदि  वास्तव में  थोड़ी  बहुत  उन्नति  करेंगी  इसके  अतिरिक्त  ग्रामीण  क्षेत्रों

 हुई
 भी

 है
 तो  मद्रास  और  बम्बई में  हुई

 ~

 सभी  लोग  कुछ
 न  कुछ  पैसा  बचाते हैं

 ग्राम  ऋण  सर्वेक्षण  के  प्रतिवेदन  परन्तु  उनके  पास  कोई  ऐसा  सुरक्षित  स्थान

 स्वयं
 अपने  अनुभव  से  तथा  समस्या  के  नहीं  है  जहां  वे  अपना  पैसा  जमा  कर  सकें  |

 मध्य पन स  कि  क  क  क  के  के  के  के  के  के  के  के  के  ही  के  यह
 ४००

 प़ाखायें  इस  कार्य  में  भी  सहायता

 श्री  arta  :  ग्राम  ऋण  oe

 सर्वेक्षण  का  प्रतिवेदन  नहीं  वाहन  उसका  वर्तमान  विधेयक  में  तो  केवलਂ  इतना

 UH  संक्षेपम।त्र  सदस्यों  में  परिचालित  किया  ae  fe  इम्पीरियल  बेक  को  बदल  कर

 गया है  ।  भारत  का  राज्य  बेक  कर  दिया  जाय े।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रत्येक  प्रतिवेदन  परन्तु  ग्रामीण  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  ने  यह

 भी  सिफारिश  की  हैकि  राज्य-पोषित  बैंकों सदस्यों में  परिचालित  नहीं  किया जा  सकता

 है
 ।

 सारे  प्रतिवेदन  सभा
 के  पुस्तकालय में

 का  राष्ट्रीयकरण  जायें  ।  इस प्रकार

 के  बेक  cad  विभिन्न  राज्य  सरकारों  के रख  दिये  जाते  है  ।  उसका  संक्षेप  वितरित

 कर  दिया गया  हैं  ।  जो  सदस्य  चाहें  वे  साथ  हम  इस  संबंध  में  वार्ता कर  रहे  हें

 पुस्तकालय  में  उसे  देख  सकते  हें  शर  हमें  आगा  चुकी  दिन  ही  हम  इन



 ४६९९  भारत  का  राज्य  बेक  विधेयक  २३  १९५५  भारत  का  राज्य  बेक  विधेयक  Yoo

 ए०  सी०

 बेंकों को  भी  अपने  अधिकार  म  ले  लेंगे  अनुसूचित  बैंकों  को  जिनकी  संख्या  ४००  से

 ईस  विधेयक  के  खण्ड  ३५  म  एक  ऐसा  अधिक  भ्र पने  हाथ  में  ले  |

 उपबन्ध  रखा  गया है  जिसमे  एच्छिक  विलय

 संभव  होगा  ।  इस  सम्बन्ध
 में

 बेकिंग
 श्री  मित्तल  :  अनुसूचित  बैंकों  के  बारे

 में  क्या  स्थिति होगी  ?
 समवाय  अधिनियम  में  जो  उपबंध  है  वह

 बहुत ही
 जटिल  है  ।  इसी  लिये  हमने  इस  श्री ए०

 ato  गुह  यदि  वे  चाहें  तो

 विधेयक  में  ऐसा  उपबंध  बनाया है  कौर  इस  खंड  के  अन्तर्गत  झा  उसका  हें  ।

 हम  श्राद्या  करते  हें  कि  इन  राज्य-पोषित

 बेकਂ  के  संगठन  की
 बैंकों  में  से  अ्रधिकांदश  crt  ard  इच्छा  से

 राज्य  बैंक  में  विलय  हो  जाने  के  लिये
 योजना ae  होगी fe  निश्चित  तिथि

 सहमत हो  जायेंगे  ।
 अर्थात  जब

 से  यह  विधेयक  लागू

 राज्य  बेक  के  सब  wa  भरत  के  रक्षित

 बेक  को  हस्तांतरित  कर  दिये  जायेंगे
 यदि  वे  ऐसा  नहीं  तो  हम  राज्य

 रक्षित  बेक  कम  से  वन  ५५  प्रतिशत  अंश
 द्वारा  चलाये  gal  के  लिए  एक  कौर

 अपने  पास  रखेंगी  श्र  ४५  प्रतिशत  तक
 विधेयक  प्रस्तुत  करना  पड़ेगा  ।  इस  के

 अंश  निजी  व्यक्तियों  को  दे  सकेगा  ।
 रिक्त  सदन  को  विदित  हैं  कि  वहुत  से  छोटे

 छोटे  बेक  एसे  हैं  जिनके  लिये  उचित  रूप  से
 उप प्रबन्ध  fataar प्रबन्ध

 कार्य  करना  कठिन है  ।  केवल एक  तरीका  और  श्राप  निदेशकों  को  छोड़कर  इम्पीरियल

 हो  सकता है  और  वह  यह  कि  इन  सब

 को  बर्द  कर  दिया  जाये  ॥
 बेश  के  सब  पदाधिकारी  और  apart

 इसका  साथ
 उस  तिथि से  राज्य  बैंक  में  पहली  शर्तों  के

 परिसमापन  हैे  या  इन्हें  श्रव्य  बैंकों के  साथ
 अधीन और  sai  अवधि  के  पदों पर  वाम

 मिलाना  या  इन्हें  किन्हीं  ate  व्यापारिक
 करेंगे  ।  तथापि  एक  उपबन्ध  यट  भी  है

 कम्पनियों  में  परिवर्तित  करना  है  ।  तीसरा
 कि  सरकार बाद  में  उन  की  सेवा  की  wat

 तरीका ठीक  नहीं  है  क्योंकि  ऐसा  करने  से  और  पारिश्रमिक  में  परिवहन  कर  साती

 स्पष्ट  प्रबन्ध  अधिकारी  इनका  रुपया  लेकर
 जहां  तक  प्रबन्ध  fader और

 भाग  जाएंगे  ।  इसकी  अनुमति देने  प्रबन्ध  निदेशक  का  सम्बन्ध  हैं  मेरे  विचार

 के  मामले  में  हम  बहुत  सावधान  हें  ।  अब
 मसभा  को  मालम  कि  इन  के  वेतन

 परिसमापन  शर  विलय  रह  जाता है  अत्यघिक और  सभा  इस  विधेयक की
 सिवाय  राज्य  बेक  जिसके  लिए  राज्य

 पुष्टि  नहीं
 करनी  चाहेगी  ।  त: हम ने हम  ने

 उत्तरदायी  होगा  oat  कोई  वाणिज्यिक
 निदेशकों  को  इस  विधेयक  के  स्थायीकरण

 बेक  इन्हें  संभालने  के  लिए  तेयार  नहीं  उपबन्ध  से  बाहर रखा  है  ।

 होगा  ।  परिसमापन का  परिणाम यह  होगा

 कि  बहुत  से  रुपया  जमा  कराने  वालों को  तरब  में  प्रतिकर  सम्बन्धी  खंड  को

 हानि  पहुंचेगी
 ।  हम  परिसमापन

 के  लेता  हु  इस  विषय में  हमने  वही  सुत्र

 पक्ष  में  भी  नहीं  हम  आशा  करने  हैं  moray  है ंजो  रक्षित बेक  के  मामले

 कि  इस  विधेयक  के  खंडਂ  ३५  के  अन्तरगत  में  अपनाया  गया  श्री  अर्थात्  राष्ट्रीय  रण

 राज्य  az  उचित  जाँच  के  बाद  इन  की  चौपाया  की  तिथि--  दिसम्बर



 a.
 Vigo 2  भारत  का  राज्य  बक  विधेयक  २३  १९५५  भारत  का  राज्य  बेक  विधायक  Yok

 Pou  से  गत  १२  मासों  का  औसत  प्रतिकर देने  का  स्तर  इस  प्रकार

 मूल्य  के  की  १०,०००  रुपये  अंशधारी  नृत्य  में  ले

 सकेगा  और  १०,०००  रुपये  से  अधिक  राशि
 श्री  गाडगिल  (  पुरा  मध्य  )  यह

 की  अवस्था  प्रतिकर  बन्धनों  के  रूप  में
 प्रत्यक्ष  मूल्य  कितने  गुना हूं

 ।  २०
 दिया  जायेगा  ।  जसा कि  में  ने  कहा

 गुना  ?
 रक्षित  बेक  wy  प्रतिशत  अंश  निजी  व्यक्तियों

 थी  ए  सो०  नहीं
 ।

 को दे  सकेगा  और  इस  मामले में  विमान

 तीन  गूना  से  कुछ  ५००  रुपये  अंशधारियों  को  अधिकार  जायेगा  ॥

 के  अंश
 के

 लिये  १७६५  रुपये  १०  qa  थ्री  कासलीवाल

 का  प्रतिकर  दिया  जायेगा  |
 किन्तु

 सदन
 भंग  किस  मूलय पर  दिये  writ  ?

 को  याद  रखना  चाहिए  कि  वर्तमान  अंशधारी

 श्री  Yo  ato  गुह  :  ata  अंदा
 पहले  अंशधारी  नहीं

 हें
 जिन्होंने  ५००  रुपये

 HUET पर  अंश  खरीदे  अधिकांश ने
 धारियों  को  fratha  प्रतिकर  के  मूल्य

 तक  ।  यह  पिछले  कुछ  मासों  की  औसत बद  में  खरीदे  हें  और  उन्होंने  अवय  भ्रमित

 मूल्य  पर  खरीदे  होंगे  ।  कुछ  लोग  यह  पुछेंगे  कि  सरकार या

 रक्षित  बैंक  ५४  प्रतिशत  के  बदले  १००

 श्री  गाडगिल :  किन्तु
 जमींदारी  प्रतिशत  अंश  अपने  पास क्यों  न  रखे  ।

 लेने  के  समय  तो  इस  बात्  को  ध्यान  में
 श्री  बंसल :  ग्रामीण  सर्वेक्षण  समिति

 नहीं  रवा  गया  था  |

 ने  क्या  सिफ़ारिश की  थी  ?

 श्री  To  ato  afar  बहुत
 श्री ए०  सो०  गह  :  हमने  इस

 कम  मूल्य पर  ली  गई  थी  ।  अधिकतर यह

 we  की  सम्पती  थी  जो
 कि  ईस्ट  इंडिया

 समिति  की  सिफ़ारिशों  का  अनुसरण  किया

 कम्पनी  ने  मुस्लिम  नवाबों  को
 है  ,  सिफ़ारिश  यह  थी  नियन्त्रण

 प्रभावोत्पादक  होना  चाहिए  ।

 श्री  मित्तल  घोषणा  की  तिथि  को

 बाज़ार  भाव  क्या
 राज्य  बैंक  वर्तमान  इम्पीरियल  बैक

 की  तरह  वाणिज्यिक  बेक  के  रूप  में  भी

 श्री  ए०  सो०  कार्य  करेगा  ।  उदाहरणतया  यह  देश गृह  :  मुझे  मालूम

 नहीं ।  कुछ  भी  हमने  इस  सूत्र का  का  सब  से  बड़ा  वाणिज्यिक बेक  होगा

 अनुसरा  किया  में  यह  भी  कहना  ९१२  करोड़  रूपये  के  कुल  निक्षेप में

 चाहूंगा  कि
 संविधान  संशोधन  विधेयक  के

 से  जिस  में  विनिमय  बैंकों  और  श्रतुसूचित

 पारित  होने के  हमने उन  शक्तियों  बैंकों
 के  निक्षेप भी  सम्मिलित  २०७

 जो  नि  इस  fate के  द्वारा  प्रदान  करोड़  रुपये के  निक्षेप  इम्पीरियल  बेक

 की  गई  हें  स्वच्छंदता से  प्रयोग  नहीं  किया  ।
 के  हें  ।  निक्षेपों  ar.  भाग  इम्पीरियल

 कुछ  लोग  कहेंगे कि  यह  प्रतिकर  श्रत्याघिक  बैंक के  पास  है  और  हमਂ  कोई  ऐसा

 है  और  अन्य  लोग  कहेंगे  कि  यह  बहुत कम  पग  agi  उठायेंगे  जिस  से  राज्य  बेक

 है  ।  इस  लिए  हमने  वही  सूत्र  अपनाया  की  क्षमता  को  हानि  पहुंचे  ।  हम  चाहते

 जो  कि  रक्षित बैंक  के  मामले में  अपनाया  हैं  कि  व्यापारी  और  निजी  व्यक्ति  भी

 मया था  ।  इस  बेक  के  साथ  सम्बद्ध
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 wo  सी०

 सरकार  ने  इस  बात  की  व्यवस्था  की  है  सम्मिलित  किया  गया  है  और  केन्द्रीय

 कि  इस  पर  सरकार  का  पूर्ण  नियंत्रण  द्वारा  अपने  कृत्य  पूरा  करने  के

 रहें  ।  इसके २०
 निदेशक  weer  लिए  कार्यपालिका  समिति  कोई  अन्य

 बनाने  का  उपबन्ध  भी  किया उपाध्यक्ष  सरकार  नियुक्त

 किये  दो  प्रबन्ध  निदेशक  सरकार  गया है  ।

 के  परामर्श से  केन्द्रीय  बोर्डे  द्वारा  नियुक्त  में  यह  चाहूंगा  किਂ  रक्षित

 किये  wie  निदेशक  जो  कि
 बेक  की  संसद  और  विधान  मंडलों

 सरकारी  होंगे  सरकार  मनोनीत  हाय
 के  सदस्य इस  बेक  के  निदेशक  नहीं  बन

 निदेशक  बोर्ड  में  एक  पदाधिकारी
 गत  २०  दिसम्बर  को  जब  वित्त

 सरकार  का  प्रतिनिधित्व  करेगा  और  एक
 मंत्री  ने  इस  बेक  के  राष्ट्रीयकरण at

 रक्षित  बक  का  मनोनीत  व्यक्ति  होगा  ।  इस
 घोषणा  की  तो  उन्होंने  एक  विशिष्ट

 प्रकार  सरकार  चौदह  व्यक्तियों  को  मनोनीत
 श्रीनिवासन  दिया  था  फि  बंक  और  उस

 या  नियुक्त  करेगा
 ।

 निजी  अंशधारी  केवल नक  के  ग्राहकों  के  बीच  जो  गोपनीय  सम्बन्ध  होता
 ६  निदेशक  चुन  सकेंगे  wt  बारे  में

 सुरक्षित  रखा  जायेगा I  इस
 कोई  संदह  नहीं  होना  चाहिए  कि  FH  पर

 प्रयोजन के  लिए  एक  विशिष्ट  उपबन्ध  किया

 भारत  का  पूरा  नियन्त्रण होगा  ।
 गया

 श्री  बस तल  क्या  अंशधारी  प्रादेशिक
 राज्य बैंक  न  केवल  देश  का  सब  से

 भ्राता  पर  मनोनीत  करेंगे  ?
 बड़ा  वाणिज्यिक  बेक  बल्कि  wees

 सो० श्री  To  गुह :  जी  की  तरह  अनुसूचित  बैंकों  को  सहायता  भी

 केन्द्रीय  बोर्ड  के  अतिरिक्त  स्थानीय  ae  देता  यह  शंका  प्रकट  की  गई  हैं

 और  स्थानीय  प्रधान  काजोल  भी  होंगे  ।  कि  कया  इम्पी  रियल  बैंक  राष्ट्रीय करण  से  जिस

 में  कुल  बैंक  निक्षेपों का  g  भाग  गैर हमने  लगभग  रक्षित  बैंक  विधेयक  के

 उपबन्धों  का  श्रतुसरण  किया  है  ।  इस  सरकारी  क्षेत्र  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं

 बम्बई  और  कलकत्ता  में समय  पड़ेगा  |

 प्रधान  कार्यालय  बहु  सरकार  बाद  में
 यद्यपि  भारत  का  राज्य  सरकार  के

 किसी  अन्य  स्थान  पर  स्थानीय  प्रधान
 नियंत्रण  के  अधीन  काम  यह  गेर

 कार्यालय  और  स्थानीय  ate  स्थापित
 सरकारी  क्षेत्र  में  व्यापारी  लोगों  को  ऋण

 करने  की  भ्र धि सूचना  दे  सकती  है  ।  एक
 की  सुविधायें  देता  रहना  ।  राष्ट्रीयकरण  या

 कार्यपालिका  समिति  भी  होगी  और  इस
 सरकारी  नियंत्रण  का  अथ

 यह  नही ंहै
 कि  यह

 के  कृत्य  और  कांस्य  केन्द्रीय  बोड़  द्वारा
 कवल  राष्ट्रीयकृत  उपक्रमों  को  कऋन  देगा  ौर

 निश्चित  किये  जायेंगे  ।
 गैर  सरकारी  उपक्रमों  को  नहीं  दगा  ।  वित्त  मंत्री

 बैंक  के  निदेशकों  की  जो  सामान्य  पहल  यह  श्राइवाशन  दें  चुके  हैं  कि  व्यापारियों

 अनह॑ंताएं  होती  भर  उन्हें  उस  को  वर्तमान  सुविधायें  पहले  की  तरह  दी

 व्यापार  में  भाग  लेनें  से  रोकने  के  जाती  रहेंगी  ।  में  यह  शझ्राइवासन  देना

 जिस
 में

 निजी  स्वाजे  जो  चाहूंगा  कि  सरकार  का  गेर  सरकारी

 सामान्य  संरक्षण  होते  उन्हें भी  वाणिज्यिक  sat  पर  हाथ  डालने  का  कोई
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 इरादा  नदीं ।  उन्हें  पहलें  की  तरह  हमारे  ग्रामों  की  अवस्था  बड़ी  खराब

 काम  करने  दिया  जायगा  कौर  गेर-सरकारी  इस  विधेयक  द्वारा  हम  जो  मशीनरी

 बैंकों  से  सम्बन्ध  रखने  वालों  को  यह  नहीं  तयार  कर  रहे  हैं  वह  ग्रामीण  जीवन  में

 समझना  चाहिये  कि  यह  बैंकों  के  नर्वान  उत्साह  लायेगी  कौर  हमार  ग्रामों

 करण  की  कौर  पहला पग  है
 ।  की  हालत  बहुत  weet हो  जायेंगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 इम्पा  रियल  बेक  के  सभापति  ने  निर्देशकों

 भारत
 के  लिए  एक  राज्य

 के  बोर्ड  की  बठक  में  afar  भाषण  के  बेक  स्थापित  उसे  भारत  के

 रूप  में  अथवा  एक  बड़ी  संस्था  के  अन्त्येष्टि  रियल  बैंक  के  उपकर्म  हस्तांतरित  करने

 संस्कार पर  भाषण  के  रूप  में  कुछ  कहा
 तथा  उससे

 सबंधित  अथवा  आनुषंगिक
 था  ।  में  समझता  कि  व्याख्या  मामलों  को  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक

 उस  रूप  में  नहों  करनी  चाहिये  ।  पर  विचार  किया  जाये  1”

 इम्पीरियल  बेक  एक  बड़ी  संस्था  है  कौर
 श्री  बी०  दास  :

 उसने  देश  का  बड़ा  हित  किया  परन्तु

 में  समझता  हूं  कि  इस  समय  उसका  जो
 PeRy  मं  भारत  का  रक्षित  बेक  अधिनियम

 पारित  किया  गया  फिर  भी  ग्रामीण  लोगों
 स्वरूप  हूं  उसका  कोई  लाभ  नहीं  है

 ।

 इसका  रूप  अवद्य  बदला  जाना  चाहिये  |
 क  लिए  ऋण  की  कोई  आशा  नहीं  थी  ।

 wa कि  १९२०  में  पहले  तीन  प्रेजीडेंसी
 उस  समय  इम्पीरियल  बेक  एक  घोर  शनि

 था  at  हमारे  उपनिवेशवादी  शासकों  द्वारा
 बैंक  थे  शर  उन्हें  इम्पीरियल  बेक  श्राफ

 इंडिया  में  बदल  दिया  गया  था  उसी  प्रकार
 इसका  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  था  परन्तु

 aa  इम्पीरियल  बेक  के  पुनः  रूपात्तर
 at  ठीक  कार्यवाही  की  गई  है  ।  सब

 प्रकार के  गों  के  हित  के  एक करने  की  झ्रावश्यकता  उस  बैठक  में

 राज्य  बेक  स्थापित  किया  जा  रहा सभापति  ने  जो  विचित्र  बातें  कहीं  उनकी

 aaa  उन्हें  उस  पौराणिक  पक्षी  को  याद  Rez  में  हम  में  से  कुछ  व्यक्तियों

 रखना  चाहिये  था  जो  हर  १००  वर्ष  के
 ने  बड़ा  यत्न  किया  कि  रक्षित  बैंक  को  कृषि

 ~

 बाद  ध  शाराइको जला  देता  था  श्र  कर्ण  भी  देना  चाहिये  ।  हम  चाहते  थ

 झ्र पनी  भस्म  में  से  फिर  जन्म  लता  कि  यह  aly  ऋण  देकर  सहकारी  alae

 मेरा  विचार  है  कि  इम्पीरियल  बेक  एक
 तियों  की  सहायता  करें  परन्तु  इसका

 वें  कोई  तरीका  न  निकाल  सके  । नपे  रूप  में  फिर  से  wer  चन्द  att  देव

 के  हित  के  लिए  कार्य  करेंगा  |
 रक्षिक  बेक  के  गवर्नर  द्वारा  REUe

 में  नियुक्त  की  गई  ग्रामीण  ऋण  सर्वेक्षण

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  qa  समिति  के  प्रतिवेदन  के  परिणामस्वरूप

 में  पुनः  सभा को
 याद  दिलाता  g  कि  ही  भारत  के  लिए  एक  राज्य  बेक  तथा  पित

 किया जा  रहा  ह  ।  में  चाहता  था  कि विधेयक  का  उद्देश्य  भारत  के  इम्पीरियल

 बेक  का  राष्ट्रीय  रण  ही  नहीं  बल्कि  हमारे  श्री  Yo  ato  गुह  इसके  भविष्य  के  बारे

 ग्रामीण  जीवन  का  पुनर्निर्माण  हमारे  में  कूछ  तताते  |  उन्होंने  इम्पीरियल  बेक

 कृषकों  को  सबल  बनाना  और  ग्रामीण  अ्रथवा  भारत  के  बेकिंग  प्राधिकारियों  पर

 क्षेत्रों  कों  मजबूत  बनाना  है  |  लगाये  गये  भ्रारोपों  के  बारे  में  ही  कहा  |
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 उन्होंने  बताया  कि  सहकारी  बैंकों  द्वारा  सामने  रखने  से  gt  उसकी  एक  प्रति

 केवल २  प्रतिशत  रुपया दिया  जाता  है  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  भेजनी

 और  सहकारी  बैंक
 ठीक  रूप  स

 काय  नहीं  पड़ती  १९५१  में  पारित  किये  गये

 कर  रहे  हें  इसके  लिए  में  भूत पू वं  सरकार  राज्य  वित्तीय  निगर  अधिनियम  के  gra

 और  रक्षित  बेक  को  दोषी  ठहराता  हूं  ।  गीत  भी  राज्य  सरकार  भारत  के  नियंत्रक

 परन्तु  wa  राज्य  बैंक  से  कुछ  सुधार  की  मह  लेखा  परीक्षक  के  से  लेखा

 दो  परीक्षकों  को  प्रतिवाद  भेजने  का  निदेश art  हैं  |  विधेय क  पुरःस्थापित

 किये  गय ेहें  ।  एक  राज्य  बेक  विधेयक  दे  सकती  संचित निधि  में  से  जो  रुपया

 कौर  दूसरा  भारत  का  रक्षित  बेक  निकलता है  अथवा  व्यय  होता हैं  उस  पर

 विधायक ।  सरकार और  हम  एक  ही  महालेखा  परीक्षक  की  देख  रेख  होनी

 सच्चाई  को  अनुभव  करने  लग  हें  कौर  चाहिए  ।  महालेखा  परीक्षक  मुख्य  लेखा

 में  सरकार  पर  यह  आरोप  नहीं  लगाना  परीक्षक  होना  और  वह  at

 चाहता  कि  इस  मामले  में  विलम्ब  किया  सरकारों  लेखा  परीक्षकों  की  सहायता

 जायेगा
 |

 at  हमारी  एक  ही  इच्छा  है  कि  सकता है

 ऐसा  विधान  बनाया  जाये  जिससे  ग्रामीण
 पर  खंड  ४१  में  लेखा  परीक्षक

 क्षत्रों  के  fay  ऋण  की  व्यवस्था  ग्रामीण
 का  उल्लेख  न  देखकर  मुझे  बड़ा  श्रामण्य

 ऋण  ग्रस्त ता  का  उत्पादन  हो  पत्थर  ग्रामीण
 gull  इ  विधेयक में  इस  बात  का  विशेष

 क्षेत्र  उन्नति  करें  |  |  से  उल्लेख  होना  चाहिए  कि  संचित

 घि  में  से  राज्य  बैंक  के  दारा  व्यय  होनें

 इम्पीरियल  बेक  के  अंशधारियों  को  बाल  चित्त  को  लेखा  परीक्षा  करने  का

 तनिक  अधिक  प्रतिकर  दिया  जा  रहा  हूं  परन्तु  महालेखा  परीक्षक  को  सर्वोत्तम  श्रधघिकार

 इस  पर  मूझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  में  होगा  में  ea  करता  हूं  कि  महाल  वा

 we  सी०  गुह  को
 परीक्षक  का  सर्वोत्तम  अघिकार  प्राप्त  करने

 के  लिये  खंड  ४१  का  संशोधन  किया यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हमें
 भारत  के

 राज्य  बेक  विधेयक के  खंड  ४१  का  संशोधन  जिस  से  लेखा  नियुक्त

 करना  चाहिए  ताकि  लेखा  परीक्षा  में  करने  का  झ्र धि कार  नहीं  होना  जायगा  |

 लेखा  परीक्षा  की  सहायता  प्राप्त  की  जा  में  सरकार  से  अनुरोध  करता  हुं  कि

 सके  ।  वर्ष  १९४८ में  भारत  के  रक्षित  aa  वहू  मशीनरी  को  शीघ्र ही  तैयार  करे

 भ्र घि नियम  में  संशोधन  किया  गया  जिसके  तिथि  राज्य  बेक  द्वारा  खोले  जाने  वाल

 अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  किसी  भी  समय  Yoo  बेक  yest  भावना  से  काम  करें

 बैंक के  लेखे  परीक्षण  करने  के  लिये  और  दिखा  दें  कि  हमने  अ्राधिक  स्वराज्य

 प्राप्त  कर  प्पा  हू  जिसके  बिना  हमें नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  को  नियुक्त

 कर  सकती  कर्मचारियों  की  कमी  कौर  इतने  कष्ट  सहन  करने  पड़े  हैं  ।

 aq  कठिनाइयो ंके  कारण  इस  पर  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  )

 न  किया  गया  हे  ।  उद्योग  वित्त  निगम  पिछले  दिसम्बर  में  जब  सरकार  ने

 अधिनियम  के  श्रन्तगंत  भी  निगम  को  लेखा  इम्पीरियल  बेक  का  राष्ट्रीयकरण  करने

 परीक्षकों  at  प्रतिवेदन  भंगघरिपों  क  भर  इसे  भारत  के  राज्य  बेक में  मिलाने



 Wes  भारत  का  राज्य  बेक  विधेयक  २३  भ्रप्रैल  १९५५  भारत  का  राज्य  बक  विधायक  Voto

 के  बार ेमें  घोषणा  की  तो  न्  परामर्श  करके  नामनिर्देशित  करेगी

 इस  ग  वड़ा  स्वागत
 किया  |

 इसी  लिये  हम  इनमे ंसे  भी  कई  धनवान  व्यक्तियों  क

 विधेयक  में  कई  afeai  हो  पर  भी  इसकी  प्रतिनिधि  घस  आयेंगे  ।  देवा  की  सरकार

 प्रशंसा  करते हैं  ।  द्वारा  राज्य  निगमों में  कई  ऐसे  निदेशकों

 को  नामनिदेंशित  निया  गया दे  जिन्हें

 मेरा  यह  कहना  अनचित न  कि  अरब
 आयकर  आयोग  अपराधी  ठहरा

 तरक  इस  बजा  पर  ब्रिटिश  are  भारतीय

 एकाघिफारियों  का  ही  नियन्त्रण  रहा  ह

 शोर  इसमें  जमा  रुपये  से  एकाधिकारी  कई  कर  चुकाने  वालों  को  ऐस

 ध्पक्ति  ate  सम्बन्ध  रखने  वाल  महत्व  के  पदों
 पर

 नियुक्त  किया  जायगा
 |

 श्रत: मझ डर ह मझे  डर  ह है  कि  इम्पीरियल  बेक  के ही  लाभ  उठाते  रहे  हं  कौर  उपयोग

 जयव  व्यापार  काम  करने  वाल  छोटे  एकाधिकारियों  की  सत्ता  को  जानो

 लोगों  कभी  इस  से  सहायता नहीं  रखन ेके  लिए  इस  विधेयक  में  काफी

 पिली  ।  छोटे  व्यक्ति  अब भी  ऋण  की  क्षेत्र है  ।

 इसलिए  इस सुविधाओं  से  वंचित  हें

 विनिश्चय  से  जनसाधारण  क  बड़ी  प्रसन्नता
 में  देखता  हूं  कि  भारतीय  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंडल  के  संघ  और  श्रंशघा  रियों
 हुई हे  lar  है

 कि  अब  वह
 रुपया  केवल

 जो  इसका  हर  प्रकार  से  विरोध
 शका धि कारियों  और  सट्  बाजों  के  उपयोग

 करते  रहे  हं  और  इसके  विरुद्ध  संकल्प
 के  लिए न  होते  हुए  राष्ट्रीय  उन्नत  क

 लिए  काम  में  लाया  जा  सके  ता  |
 पास  करते  रहे  हें  प्राधिकृत  स्थानों

 पर  नियुक्त  किया  जा  रहा हे  |

 जनता  की प्रत्य दाओं  को  परा  करने

 पिछले  वर्ष  श्री  alo  डी०  देशमुख क  लिये  इस  विधेयक  में  अभी  बहुत  से

 ने  कहा था  कि  देश  में  बेकिंग  का  विस्तार सुधार  भ्रपेक्षित  हं  ।  में  अनुभव  करता  हूं

 कि  बुकिंग  के  काय॑  पर  अधिकाधिक  राज्य  इसलिये  नहीं  होता  कि  बेक  ग्रामीण  क्षेत्रों

 का  नियन्त्रण  होता  चाहिए  और  गेर  सरकारी  को  ऋण  को  सुविधायें  नहीं  क्योंकि

 क्षेत्र  का  अधिकार  इतना  ज्यादा  नहीं  होना  बेक  लाभ  चाहत  वे  इस  वात  में

 विश्वास  रखते  हे  कि  लाभ  ही  सब  कुछ चाहिये  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  हू  कि  सरकार

 इस  बारे  में  दढ  निचय  नहीं  कर  यदि  ऐसी  बात  है  तो  इतने  लोगों

 ह् ॥
 को  भारत  के  राज्य  बैंक  के  केन्द्रीय  बोड़

 में  प्राधिकृत  स्थानों  पर  नियुक्त  करके
 २०  करोड़  रुपय  की  प्राधिकृत  पंजी

 राज्य  बंक  स्थापित  किया  जायगा
 उनपर  क्यों  विश्वास  किया  जा  रहा

 यह  लोग  तो  धन  के  जारी  और  यह
 fre  ४५  प्रति  के  अंश  जनता  खरीद

 क  समाज  क  पक्ष  a  नहीं  जिसमें  शहरी
 सकेगी  और  इम्पीरियल  बेक  के  वर्तमान

 शर  ग्रामीण  जीवन  का  समन्वय  हो  |
 झंगघारियों  को  प्राथमिकता  दी  जायगी  ।

 इत  प्रकार  वे  एकाधिकार  wr  पहला  इम्पीरियल  बंक  के  अंदयवारियों  की

 स्थान  पा  लेग  ।  इन  अंशधारियों  म॑  से  बठक  सरकार  को  संकल्प  भेजे  गये

 निदेश+  निर्वाचित  किये  जायंगे  और  कि  भारत  सरकार  एक  पृथक  ग्रामीण  ऋण

 mis  केंद्रीय  सत्कार  रक्षित  बेक  से  निगम  स्थापित  कर  Ne  |  इस  प्रकार क



 Woe 2  भारत  का  राज्य  बक  विधेयक  २३  अप्रैल  १९५५  भारत क  राज्य  बंक  विधेयक  ACR a

 एच०  एन०  मुकर्जी |

 ग्रामीण  ऋण  से  अपना  पीछा  छु  इसके  सम्बंध  में  एक  यहं  फेंक  उ  fear

 चाहते  हे  और  अपने  कार्य  को  जारी  रखना  किया  गया  है  कि  ae  et  की

 चाहते  हैं  |  औसत  बाजार  दर  के  अ्रनु तार  हू  ।  परन्तु

 आपको  ज्ञात  होना  चाहिए  क  स्कन्द

 अपने  गत  अधिवेशन  में  अंशधारियों  att  tae  के  लिए  स्कूटर  सर्किट  के  भावों

 में  से  एक  व्यक्ति  ने  एक  ऐसे  संकल्प  के  बार  का  धन-विनियोग  पर  कुछ  भी  प्रभाव

 में  सुझाव  दिया  था कि  एक  पृथक  नहीं  पड़ता  ।  भ्रर्थात  मूल  अंश  उतना  ही

 ऋण  निगम  की  स्थापना  की  |  इस  प्रकार  रहेगा  ।  भ्रम  हम  यही  चाहत ेहैं  कि  जब

 सें  हम  देखते  हैं  कि  सरकार  उन्हीं  लोगों  राष्ट्र  के  हित के  लिए  सरकार  किसी  महान

 पर  निर्भर
 कर  रही  जो  कि  इस  विधेयक

 उद्योग  का  राष्ट्रीय करण  करना  चाहती

 के  वास्तविक  उद्देश्य  के  विरोधी  हैं  ।  तो  यह  कदापि  उचित  नहीं  है  फि  अदा

 धारियों  को  उन  गया

 प्रतिकर  के  सम्बंध  में  में  कुछ  शरीक  धन  भी  gar  जाए  और  सट्टा  बाजों

 नहीं  कहना  क्योंकि  मुझे  ज्ञात  हैं  के  श्रंगार  पर  बढ़ी  हुई  राशि  भी  अदा  की

 कि  हम  जो  भी  सरकार  हमारी  बात  भरत  उन्हें  मूल-धन  के  अतिरिकत

 नहीं  मानेगी  |  sae  हाथ  में  शक्ति  और  अधिक  धन  नहीं  दिया  जाना

 बहू  जो  चाहें  कर  रूकती  है  |  परन्तु में  तो  इम्पीरियल  बेक  के  अंश  प्रायः  ऐसे  ही
 यही  कहूंगा  अंशधारियों  को  इतना

 अधिक  प्रतिकर  देना  अनैतिक
 2

 प्र  |  हमारे
 व्यक्तियों  के  हाथ  में  हें  स्थायी

 विनियोग  चाहते  हें  ।
 कई  अंश  तो  ऐसे  हैं

 प्रधान  मंत्री  का  भी  ei  विचार  हे  ।  यदि
 जोशी  कई  पोतियों  से  एक  ही  वंश  ने  संभाले

 हम  व्यावहारिक  दृष्टि  कोण से  इसके  विषय
 हुए  ei  उन  व्यक्तियों  ने  we  खरीदते

 q  विचार  तो  हमें यही  मानना  होगा
 समय एक  एक  अंश के  लिए  ६००  रुपया

 कि  शभ्रद्यघारियों  को  इतना  अधिक  प्रतिकर
 दिया  होगा  |  परन्तु  राज  जब  उन्हें  १७००

 देना  उचित  नही ंहैं  ।  सरकार  का  ऐसा
 रुपये  से  भी  अधिक  ger  क्या  जा  रहा  हे

 विचार हं  फि  प्रत्येक  FT  ५००
 तो

 वह  कहते  हें  कि  यह  राशि  बहुत  कम  है  ।
 रुपये  के  प्रत्यम  मूल्य  वाले  पूर्ण  सदा  करिए

 वह  तो  यह  चाहते  हें  कि  भारत  सारी

 हुए  प्रत्येक  अंदा  के  लिए  REX  To  १०
 पूंजी  उन्हीं  के  हाथ  में  हो  और  वे

 बान  दिए  जाएंगें  १२५  रुपये के
 मन

 मरजी
 के  अनुसार  भारत

 की

 प्रत्यक्ष-मूल्य  वाले  अपूर्ण  तदा  किए  हुए  व्यवस्था  से  खिलवाड़  करते  रहें  ।

 प्रत्येक  अंश  के  लिए  ERY  रु०  त्र

 ४  पाई  दिए  जाएंगे
 ।

 परन्तु  इस  दर  से  तो  इम्पीरियल  बेक  के  अंशधारियों  का  यह

 कई  करोड़  रुपये  भरदा  करने  पड़ेंगे  जो  कि  कथन  है  कि  क्योंकि  अ्रघिकतर  अंशधारी

 बहुत  डी  राशि  ।  इसका  भयानक  विधवा  नारियां  भ्रम  प्रतिशत  का  दर

 परिणाम यह  होगा  फि  हम  केवल  पूंजी  बढ़ाया  जाना  जाहिए  ।  परन्तु  प्रश्न  यह

 पतियों  को  प्रोसाहन  देकर  देश  में  ates  @  ५  अंशधारियों  संख्या  में  कितनी

 वैषम्य  को  जोकि  समाजवादी  ढंग  विधवा  नारियां  हैं  ।  आपको  इस  सम्बंध

 क  समाज  के  संकल्प  के  बिल्कुल  विपरीत  है  में  आंकड़े  एकत्रित  करने  चाहिएं



 ४७१३  भारत  का  राज्य  बेक  विधेयक  २३  श्रीशैल  १९५५  भारत  का
 राज्य  बेक

 विधेयक  vu  १४

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टो
 ०  एक  एक  अंश  दिया  तभी  श्राप  देखेंग

 टी ०  कृष्णमाचारी  इसके  सम्बंध  में  में  कि  हमारे  समाज  और  हमारी  श्रयेंव्यवस्था

 बता  दूं  कि  ३१  दिसम्बर  १९५४  तक  कुल  में  क्रिया  भार  परिवर्तन  जाएगा  ।  यदि

 Roy 2  अंदधघारी  थे  ।  oe  में  १०४७२  श्राप  उन्हें  अंद न  प्रदान  कर  सके  तो

 थे
 और  इनमें  से  ७२५६  अर्थात  ६५९  उनकी  सेवा  की  शर्तों  में  पर्याप्त  सुधार

 प्रतिश्त ऐसे  व्यक्ति  थे  जिन  के  पास  लगभग  करने  चाहिएं  ।

 दस  दस  अंश  थे  |
 जहां  तक  वेतन  स्तर  का  सम्बन्ध

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी :  aa  में  यह  कर्म  वासियों  के  वेतन  स्तरों  में  अधिक  ग्रस्त

 कह  रहा  था  ed  इसके  सम्बन्ध  में  पूरे  पूरे
 नहीं  होना  एक  औसत  के  आधार

 झांकने  gag  किए  जाएं  |  साधारणतया
 पर  ही  वेतन  निर्धारित  किए  जाने  चाहिएं  ।

 सभी  अंशधारियों  को  अंश  के  प्रत्यक्ष  मूल्यों  कमਂ  से  कम  और  अधिक  से  अ्रघिक  दोनों

 के
 आधार

 पर
 प्रतिकर  दिया  जाना

 सीमाएं  निर्धारित  को  जाएं  और  उन्हीं  के

 और  विशेष  विदा  मामलों  में
 बीच  में  सभी के  वेतन  fathead  किए  जाएं  ।

 अर्थात  विधवा  नारियों  को  प्रतिकर  अधिक

 और  भी  कई
 भी  दिया  जा  सकता है  ।

 विचारणीय  मामले  हें  परन्तु  समय  अभाव  के

 हमें  प्रतिकर  की  राशि  को  प्र्याप्त
 कारण में  उनके  बारे  में  विचार  प्रकट

 मात्रा  में  करना  चाहिए  और  उससे
 नहीं कर  सकता  ।  at  अंत  में  में  इस

 बचा  हुमा  धन  इस  बेक  की  नयी  शाखाओं
 विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  तथापि  में

 को  खोलने  में  लगाना  चाहिए  ॥
 यह  अवश्य कहूंगा  कि  अभी  इस  में  कई

 कर्मचारियों  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में
 परिवर्तन  करने  आवश्यकता  और

 में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को
 मुझे  आरोह है

 कि  इसके  उपबंधों  में

 इन  तमंचा  रियों  में  विश्वास  रखना
 अत्यावश्यक  परिवर्तन  किए  जाएंगे  ।

 वहीं  वास्तव  में
 सरकार  तथा  देश  के

 श्री  दी०  ato  कृष्णमाचारी  :  श्री

 हित रक्षक हें  ।  ऐसा  सुना  हैं  कि  श्रम

 मंत्री  ने  ऐसा  कहा  है  कि  औद्योगिक
 कार  Fo  चौधरी  ने  मुझ  पर  यह  हक भ्राक्षप

 किया  था  fe  में  सभा  से  भाग  गया
 जीवियों  के  संघ  के  सम्बन्ध  में  वे  एक

 में  तो  उनके  प्रश्न  का  उत्तर  प्राप्त  करने

 सुन्दर  सी  योजना  बना
 रहे  हें  ।  वास्तव

 गया  था  ।  और  वह  यह  है  कि  बेक  के

 में  बड़े  aw  की  बात  है  ।  संविधान  संशोधन
 20,1983  अंशधारियों  में  से  A |

 विधेयक  पर  बोलते  हुए  हमारे  प्रधान
 भारतीय  ६१६  अभारतीय  और

 मंत्री ने  कहा  कि  यदि  हम  प्रशासन
 ३४२  न्यास  तथा  कम्पनियां  हैं  ।

 व्यवस्था में  सुधार  करना  चाहते  हें  तो

 उसके  लिए  पहले  साधारण  व्यक्तियों  का  श्री  अर०  कठ  चौधरी  :  इसके  लिए

 सुधार  करना  उनका  उत्थान  करने  घन्यवाद  |

 कै  लिए हर
 प्रकार  का  प्रयत्न  करना  श्री  एन०  सो०  चटर्जी  :

 होगा ।  ब्रिटिश  साम्यवाद  से  स्वतंत्रा  प्राप्त  करने

 के  उपरान्त  भी  भारत  में  इम्पीरियल  बेक इसीलिए  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 इम्पीरियल  बेक  के  प्रत्येक  कर्मचारी  को
 मौजूद  हमार  लिए  भ्रत्यन्त
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 [att  एन०  ato

 लज्जा की  बात  हैं  ।  राज  यद्यपि  हम
 विधेयकਂ  की  कुछ  एक  बातों  की  जोर

 राजनीतिक  क्षेत्र  में  साम्राज्यवाद  मुक्त
 में  माननीय  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  दिलाना

 हो  चुके  हैं  तथापि  वह  साम्राज्यवाद  हमारे  चाहता  हूं  ।  प्रथम  बात  यह  हैं  कि  खण्ड

 औद्योगिक  क्षेत्र में  ait  भी  विद्यमान है  ।
 ७  (१)  में  कहा  गया  है  कि  इम्पीरियल

 इसਂ  बेक का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  सम्बन्ध  बैंक  के  सभी  कर्मचारी  अपने  अपने  स्थान

 में  सरकार  ने  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  पर  कामਂ  करते  सिवायਂ  प्रबन्ध

 रि
 ~

 sq-Tary hrs a  और  अन्य
 उसके  लिए  हम  उसे  बधाई  देते  हैं  ।

 निदेशको ंके  ।  यह  तो  बड़े  ay  को  बात  है

 fora  बेक  श्राफ  इंडिया  ने  एक  प्रतीत
 कि  अन्य  सभी  कमेंवारियों  को  काम  पर

 भारतीय  ग्राम-उधार  सर्वेक्षण  के  लिए
 लगा  रहने  दिया  परन्तु  सडन  यह

 है  कि  प्रबन्ध-निदेश  सर  विपुल  चन्द  वरकर
 १९५१  में  एक  निर्देशन  समिति

 को  अपने  काम  पर  क्यों  न  लगते  दिया
 नियुक्त

 जिसने  अपन  इस  काम

 जाए  |  यदि  उनका  बतन  Xoo  रुपया
 को  पुरी  तरह  से  निभाया  है  और  ऐसी

 मासिक
 है

 जो  कि  बहुत  ज्यादा है
 तो  वह

 सिफारिश  दी  है  कि  सरकार  की  झर  से

 इस  में  भाग  ot  के  सिद्धान्त  को  स्वीकार
 कम  किया  जा  सकता  परन्तु  यह  तो

 कर  लिया  जाए  ।  राज  निसंदेह
 कदापि  sofa  नहीं  कि  दयानतदारी  से

 ary  करने  वाले  fray  भो  व्यक्ति  को
 उधार  के  प्रभाव  के  कारण  ही  कृषि  संबंधी

 काम  से  got  कर  दिया  जाए ।  श्र  फिर
 aa  नीति  इतनी  सफल  नहीं  हो  रही  है

 जब  वं  हम  इसकी  ओर  उचित  ध्यान  न  wet  तक  में  जानता हूं
 फि  प्रबन्ध-निदेशक

 अर  उप-प्रबन्ध-निरदेश  क  दोनों  a  बड़े
 तब  तक  हम  शसी  भी  योजना  में

 परिश्रमी  हें  और  अपन  गुणों  के  कारण
 सफलता  नहीं  प्राप्त  कर

 ||
 हो  उन्होंने  at  at  उन्नति  को  है  q

 सनीय  त्रुटियों  का  सबसे  AST  कारण  द.) यह ह

 कि  प्रशिक्षित  कर्मचारी  पर्याप्त  संख्या  में  उन्हें  अपने  काम से  अलग  नहीं  करना

 चाहिए  |  यह  एक  महान  अन्याय  होगा  ।
 उपलब्ध  नहीं  att  देश  में  परिवहन  की

 इसक  अतिरिक्त  सभो  कर्मचारियों  के सुविधायें  प्राप्त  नहीं  है  ।  देश  को  अधिकतर

 निजी  वित्तीय  सामना  नगरों  में  ही  केन्द्रित  सुविधाओं  तथा  सेवा

 शर  इसके  परिणामस्वरूप  जिन  ग्रामों  को  शर्तों  में  परिवहन  करने  का  अधि  हार

 में  सहकारी  ऋण  पद्धति  नहीं है  वहां  पर
 भी  सरकार ले  रही  है  ।  इसके  सम्बन्ध

 एक  भयानक  व्यवस्था  छाई  हुई  में  में  यह  कहूंगा  कि  इस  प्रकार  से  कर्मचारियों
 aq

 a  |  के  वेतनों  तथा  सुविधाओं  को  बदल  देना

 गर्त  श्रावण  कता  इस  बात  की  हें  कि  देश  इनके  लिए  हानिकारक  होगा  ।  अतः  वे

 के  बेक  केवल  बड़े  बड़  बाहरी  क्षेत्रों  में  ही
 जिन  शर्तों  के  welt  काम  कर  रहे  उन

 wat  को  वैसे हा  रहने  दिया
 केन्द्रित  न  ऑअधित च्झे  वे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 भी
 घन

 द्वारा  सहायता  करें
 उद्योगों  विधेयक  के  खण्ड  १६  का  उप-खण्ड

 की तब  तक  रक्षा न  हो  सकेंगी जब  तक  (१)  कहता  है  फि  राज्य  बेक  का  केंद्रीय

 फि  ग्रामीणों  की  श्रमिक  प्रौर  ऋण  संबंधी
 कार्यालय  बम्बई  में  होगा

 ।
 वर्तमान  व्यवस्था

 सहायता  न  की  जाएगी  ।  के  अनुसार  इम्पेरियल  बेक  के  केन्द्रीय
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 कार्यालय  का  कार्य  बम्बई  और  कलकता  प्रतिकर  के  बारे  में  भी  में  कुछ

 स्थानों  पर  होता है
 ।  इससे  पूर्वी  चाहता हं  ।  हम  इस  विषय  में  असीम

 तथा

 भारत  कौर  परिश्रमी  भारत  दोनों  की  अबाध  स्वीकार  ग्रहण  कर  चुके  यहां

 त  की  प्रतिकर  का  wet  न्यायालयों में यापारी  जनता  को  सुविधा  प्राप्त  ह  |

 भी  उठाया  नहीं  जा  सकेगा  ।  वाणिज्य  मंत्री

 इस  समय  केन्द्रीय  कार्यालय  बम्बई  द्वारा  दिए  गए  आंकडों  से  पता  चलता हैं

 कि  रक्षित  बेक  के  अधिकांश  अंदा धारी  बड़े ait  कलकत्ता  दोनों  स्थानों  में  स्थित  हे

 बिहार  तथा  यू०  पी०  के  व्यापारी  अथवा  पूँजीपति  नहीं  पित

 एक  खण्ड  के  समस्त  वाणिज्यिक  समुदाय  मध्यम  श्रेणी  के  और  साधारण  प्रकार  के

 को  लाभ  क्योंकि  कलकत्ता  उनका  लोग हैं  ।  यह  भ्र  फटका  बाजार  में  चलने

 उत्तर  भारत  के  बहुत  से  भाग के  वाले  sia  नहीं  हें  किन्तु  इस  प्रकार  के  अंश

 प्रवेश cat  है  ।  मत  मेरा  सुझाव  हैं  जिन  से  देश  को  भ्रथव्यवस्था  को  शक्ति

 यह  है
 फि  वर्तमान  पद्धति  जारी  बहनों  प्राप्त  होती  हू  ।

 चाहिए  और  वर्तमान  खंड  में  उचित  संशोधन

 होना  चाहिये  i  इस  परिवहन  के  लिए  गत  बीस  वर्षों  से  इन  आनंदों  का  मूल्य
 a

 कोई  उपस्थित  नहीं  किए  गए  हें  ।  ११००  झ्रयवा  १२००  र्थ्य  रहा  @  ।

 माननीय  मंत्री  ने  सुझाव  दिया  है  कि
 खंड  १९  के  बार  में  श्री  ape  द्वारा

 जो  यह  आक्षेप  किया  गया  है  कि  यह  बड़े
 उन्हें  पुर्णतया  परिचित  अंश  के  लिए  १७६५

 रुपये  को  दर  से  प्रतिकर  मिलना  चाहिए
 व्यापारियों  और  चोर  बाजारी  रने

 और  gift  रूप  में  परिचित  अंशों  के  लिए
 वालों  के  हितो  रखा  गया  है  नितान्त

 ¥32 Rqq  १२  gra  मिलने  इस
 धार  हे  ।  केन्द्र/य॑  बोड़  के  सदस्यों  में  से

 सम्बन्ध  में  श्री  कार  डी०  मिश्र  द्वारा
 आठ  एसे  होंग  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 सुझाई  गई  राशियां  ग्र पर्याप्त  यह  सभी
 नाम  निर्देशित  होंगे  ।  हमें  पूर्ण  आशा  हे

 रुपया  इसी  समय  तो  नहीं  देना  होगा  और
 कि  ag  लोग  जो  श्री  सी०  डी०  देशमुख  अंशधारी  भी  बहुत  साधारण  प्रकार  के  लोग
 द्वारा  नाम  निर्देशित  होंगे  भल  लोग  होंगे  मत  इससे  किसी  प्रकार  के  न्याय  का
 कर  शादी  बाने  वाले  नहीं  होंगे  ।  इस  कार्य

 भय  नहीं  हो  सकता  |
 में  उन्हें  रक्षित  फा  परामर्श  प्राप्त

 होगा  क्योंकि  ५५  प्रतिशत  अंश  उक्त  बेक  श्री  एस०  Tso  सकसेना

 के  होंगे  ।  अतः  स्वाभाविक  ही  ह  कि  में  सरकार  को  यह

 उसे  निदेशकों  के  नामनिर्देशन  को  पूर्ण  विधान  stat  करने  पर  विदाई

 अधिकार  जाए  ।  मेरा  एक  सुझाव  देता हूं  ।  में  प्रसन्न  हूं  फि  इम्पीरियल

 बक  का  राष्ट्रीयकरण  ग्रामीण  उधार  सर्वेक्षण यह  भी  है  कि  स्थानीय  कार्यालयों  के

 fare  अथवा  सचिव  भी  ats  में  होने  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  फिया  जा
 रहा  है

 चाहियें  ।  वे  बहुत  उपयोगी  सिद्ध  होंगे  और  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  भविष्य

 इस  बार  में  संसद  सदस्यों  की  भी  उपेक्षा  में  इस  बरात  का  श्रुति  करेगी  देश

 के  विकास  के  लिए  विकास  की नहीं  होनी  चाहिये
 ।  उनके  साय  अछूतों

 का  सा  व्यवहार  frat  जाना  उचित
 ल

 श्रावस्यकताओं  को  प्राथमिकता  देसी

 नहीं है  ।  चाहिये  ।
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 एस०  एल०

 है  ।  adit  तक  लाखों  रुपये  का  भुगतान चीन  के  भव्य  विकास  का  मूलकारण

 मुझे  वहां  कें  भूमि  सुधार  और  कृषकों  को  नहीं  हुमा  ।

 दी  गई  सहायता  में  ही  दृष्टिगोचर  gar
 ग्रामीण  उधार  व्यवस्था  ऐसी  होनी

 है  ।  परन्तु में  अपने  देश  में  देखता हूं  कि

 यद्यपि  हमें  स्वतन्त्रता  प्राप्त  किये  सात  या
 चाहिये  कि  कृषकों  को  बेल

 और  कृषि  औजारों
 की  आवश्यकता  पर

 ais  वर्ष  हो  गये  हें  परन्तु  ग्रामीण  लोगों
 उधार  मिल  सके  ।

 की
 अवस्था  में  कोई  सुधार  नहीं  gar है

 और  बहुत  सी  बातों में  तो  ae  बिगड़ी
 गांवों में  कुएं  नहीं  हूं  और  उन्हें

 ही  है
 ।

 bd  ~
 ग्रीष्म  ऋतु  में  जल  प्राप्त  करने  के

 वर्तमान  श्रषस्था  के  कारणों  में  सं  मीलों  दूर  जाना  पड़ता  ह  ।  हमें  देखना

 एक  ग्रामीण  व्यवस्था  क  कमी  ही  हे  ।  चाहिये  कि  वे  ऐसी  आवश्यकताओं  के  लिए

 ऋण  प्राप्त  कर  सकें  |  इस  चियान  द्वारा कांग्रेस  में  हमਂ  महाजनों  के  विरुद्ध  शिकायतें

 किया  करते  थे  और  कुछ  सीमा  तक  ऋण  व्यवस्था  होगी  में  इस  विधेयक

 ग्रामीण  उधार  कम  क  के  लिए  का  समन  करता  हुं  ।

 झषिनियम  भी  बनाए  थे  परन्तु  उधार

 की  नई  कोई  व्यवस्था  नहीं की  थी  ।
 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  ने  कहा  था

 कि  श्रदाधारियों  को  ६१  करोड़  रुपया

 wa  मुझे  तराशा  है  कि  भारत  का
 देना  पड़ेगा

 राज्य इस  बात  का  प्रबन्ध  करेगा

 कि  ग्रामों  में  प्रत्येक  कृषक  को  उधार  की  श्री  टो ०  ठी  ०  कृष्णमाचारी  :  मेरा

 सुविधाएं  प्राप्त  हों  अ्रन्यथा  सामुदायिक  विचार ह  उन्होंने  १६  करोड़ कहा  था

 परियोजनाएं  और  विकास  खण्ड  निर्जीव  प्रतिकर  रूप  में  कुल  १९  करोड़  रुपया

 रहेंगे  ।  देता  और  अधिकतर  अंशधारी

 मेर  निर्वाचन  क्षेत्र में  areal  एकड़
 जिनका  उन्होंने  उल्लेख  किया  हे  अर्थात

 वे  लोग  जिनके  ५००  रुपये  के  gaz
 भूमि  में  बीज  नहीं  क्योंकि

 उन्हें  लगभग  १६  करोड़  रुपया  दिया
 कृषकों  को  न  तो  बीज  ही  मिला  ak

 जायगा  ।
 न  ही  वे  ऋण  प्राप्त  कर  सके  ।  उपज  न

 होने  पर  कृषक  महाजनों  से  ऋण  प्राप्त  श्री  एस०  एल०  खेर  यह

 करते  हैं ग्रौर उड़ें  रुपये  के  बदले  wt  बहुत  बड़ी  राशि  ह  |  यदि  विधवाओं

 १००  रुपये  देने  हूं  तक  वी  ऋण  भो  या  अरन्य  दरिद्र  लोगों  को  प्रतिकर  देना

 ि द् श  पूरा  नहीं  मिलता  क्योंकि  arty  राशि
 होता  तो  में  इस  से  भ्रमित  दर  पर

 पटवारी  ही  ले  जाता  हें  ।  कुद  वर्ष
 सहमत  हो  सकता  था  ।

 पव  गन्ने  का  भाव  २  रुपये  तक  बढ़  गया

 था  और  प्रत्येक  गन्ने  के  उत्पादक  से  श्राप  अंशधारियों  को  अंशों  के

 aaa  प्रति  मन  श्रीनिवास  बचत  के  रुप  मूल  मूल्य  कें  प्राकार  पर  प्रतिकर  नहीं  दे  रहे

 a
 ~

 जमा  किया  गया  ।  उन्हें  वह  राशि  वरन  श्रशबाजार  के  भाव  के  अ्र। घार

 शप्त  करने  में  भी  कठिनाई  होती  रही  पर  दे  रहे  में  इसे  भ्र नू चित  समझता
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 ह  |  |  व  अपनी  लगाई  हुई  पूंजी  से  लाभ  बदलते  रहते  थे  |  राष्ट्रीय

 प्राप्त  कर  चुकें  हे  ।  श्राप  यदि  उन  मूल्यों  उपक्रमों में  पूजी  लगा  सके  और  बो

 के  grace  पर  प्रतिकर  दें  जिन  के  श्राघार  राष्ट्रीय  राजस्व  १९५०  में  केवल  १२.०

 पर  उन्होंने  अंध  खरीदे  थे  तो  उन  करोड  रुपया  था  वह  ४६००  करोल

 हारा  लगाई गई  पुंज  पर  आघारित  होगा  रुपया हो  गया  है  ।  चीन  सरकार  ने

 गत  पांच  वर्षो  में  ६००  करोड़  रुपया शौर  न्यायोचित  होगा  |

 ग्रामीण  उधार  केरूप  में  दिया  है  ।

 में  प्रतिकर  के  सम्बन्ध  में  कोई  भेद  भारत  के  राज्य  बंक  को  भी  उसी  प्रकार

 भाव  नहीं  चाहता  परन्तु  अप्पन  बैंकों  में  देश  के  हितों  की  देखभाल  करनी  चाहिये
 ।

 बिदेशी  नियंत्रण  को  स्थिति  जानने  के

 लिए यह  जानना  चाहता  हूं  fe  fader  हमारे  देश  में  सहकारों  समितियों  को

 सफलता  नहीं  मिलो  ।  परन्तु  चीन  रूस
 गंदा हें  ।

 और  जर्मनी  जसे  देशों  में  सामाजिक  जीवन
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुल  प्राप्त  पूंजी  में  सारा  कार्य  सहकारी  समितियों  हारा

 का  fo" §  प्रतिशत  विदेशियों  अंश
 होता  है  ।  हमारे देश  में  सब  से  बड़ी

 ६१*७४  प्रतिशत  भारतीयों
 समिति  गन्ना  उत्पादकों की  हू  परन्तु ९०

 PaC Ra)  प्रतिशत  न्यासों  शौर  सेवायों  फा  ।
 प्रतिशत  उत्पादकों  को  कोई  लाभ  नहीं

 होता  ।  निदेशक  ही  अपने  स्वाद  के  लिए शो  एस०  एल०  aaa
 :

 में  चाहता

 हूं  कि  नया  बैंक  विदेशी  स्वार्थों  के  aaa  उसका  प्रयोग  करते  हें
 ।

 मेरा  सुझाव  हू

 कि  सरकार  को  सहकार  समितियों  के
 नहीं  चाहिये  यह  उपबन्ध  किया

 कायें  को  जांच  करनी  चाहिये  ।
 गया है  कि  निदेशक  अंश  नियत

 करेंगे ।  यह  खतरनाक  है
 ।

 इस  से  तो
 माननीय  मंत्री  ने  बताया

 उसी  मात्रा  में  विदेशी  नियंत्रण  हो  जायेगा  |
 था  कि  जब  रक्षित बेक  लोगों को  १५

 मेरा  सुझाव  है  यह  स्पष्ट  उपबंध  होना  प्रतिशत  पर  ब्याज  देता  सहकारी

 चाहिये  कि  नये  बैंक  का  प्रबन्ध  राज्य  के
 समितियां  १०  प्रतिशत  ब्याज  पर  ऋण

 हितों  के  लिए  किया  ओर  उसमें  देती  हूं  ।  यह  बहुत  असाधारण  बात  हैं  ।

 fray  विदेशी  को  wa  प्राप्त  करने  का
 इस  बात  कं  जांच  के  लिए  एके  अधिकृत

 अधिकार  नहीं  होगा  |
 आयोग  बनाना  सह  हरी

 इस  विधेयक  में  मुझे  देश
 के  बेक उ  योग  समितियों की  सफलता  के  कारण की

 जांच  करे  ॥  जो  लोग  भ्रष्टाचार  के के  राष्ट्रीयकरण  दल  प्रारम्भ  दिखाई  देता

 हैं  क्योंकि  wea  बैंक  इस  बेक  लिए  उत्तरदायी  हों  उन्हें  निकाल  देना

 योगिता  में  नहीं  ठहर  सकेंगे  ।  चाहिए ।  मुझे  आशा  ह  कि  भारत  का

 राज्य  बैंक  भी  ग्रामीण  सहकारी  समितियों
 मैं  चीन  का  उदाहरण  रहता

 हूँ  ।  चीन  में  सरकार के  सत्तारूढ़  होने
 को  सुदृढ़  रने  में  सहायता  देगा  |

 के  सपर  ही  मास  में  चीन  के  केन्द्रीय  बेक  मुझे  विश्वास  ह  कि  इस  बैंक  में

 ने  सभी  मूल्यों  को  नियंत्रणाधीन  कर

 जल्दी

 सर्वोत्तम  व्यक्तियों  को  नियुक्त  दया

 लिया  था  जो  मूल्य  पहले  जल्दी  गल्प  |  जायेगा ।  इस  बक  विधान  सू
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 एस०  एल०

 स्प  जाना  चाहिये ।  मेरा  भाव  यह  है  फि  लोभ  रा  विदुवसं

 सझाव  हे  फि  area  में  इस  बेक  का  श्रमिक  हुआ  करता  ह  उसकी  स्वाभाविक

 निदेशक  कर्मचारियों  द्वारा  गया  मृत्य  नहीं  होती  ।  ए  दृढ़  श्राधात  ही  उसे

 व्यक्ति  चाहिये  ।  राज्य  बेक  के  समाप्त  करता है  ।

 निदेशकों  में  कम  से  कम  ag  wa  frail  में  इम्पीरियल  बेक  क  अंशधारियों  पर

 की  भावनाओं  को  व्यक्त  वर  सकेगा  ।
 gry  नहीं  लगाता  ।  व्यवहारिक रूप  में

 वह  क्यारियों  के  हितों  और  लाभों
 प्रबन्ध  कर्ता  wait  निदेशक  ही  पूर्व  के

 को  देख  सकेगा  |  इस  प्रकार  का  प्रारम्भ  स्वामी  हें  ।  ग्रामीण  बेकिंग  जांच  प्रतिवेदन

 बहुत  बरच्छा  होगा  |  में  इम्पीरियल  बैंक  और  श्मिट  वाणिज्यिक

 बैंकों  से  कहा  गया  था  कि  वे  गांवों में
 बमन  बंगाल--रक्षित

 शाखाएं  खोलें  ।  परन्तु वे  तो  केवल
 अनुसूचित  माननीय  मंत्री  ने

 लाभ  की  ही  बात  सोच  सकते थे  ।  ya
 प्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  उच्च  grad

 प्रतिवेदन  कोई  लाभ  नहीं  gar था  ।
 अभिव्यक्त  की  है  ।  भाव  और  व्यवहार

 इतने  वर्षों  की  छान  बीन  आर  शंकाओं  के

 भें  सामंजस्य  होना  चाहिये  ।  भूमि  सुधारों  चात  सरकार  ने  श्रतुभव  किया  है  कि

 से  ग्रामीण  अथ  व्यवस्था  में  और  भी  तंगी  जिन  बैंकों  कं  दृष्टि  केवल  लाभ  पर  हो
 भा गई  है  ।  हम  महाजनी  और  अधिक  लगी  रहती  है  उनके  यह  शरारा  नहीं  की  जा

 ब्याज  के  में  भ्र धि नियम  पारित
 सकत  वे  शोषणों

 के  लिए  कुछ  करेंगे  ।

 करते ह  ।.  परन्तु  उससे  क्या  होता है  ?  इम्पीरियल  बेक  के  प्रबन् धव कर्ताओं  ने  अपने

 ऋण  देने  वालें  चोरी  छिपे  ऋण  देने
 कांस्य  का  पालन  नहीं  किया  और  aa

 लगते ।  और  ऋण  लेने  वाले  भ्र पनी
 सरकार  इस  काय  को  राज्य  उपकर्म के

 उनसे  अ्रधिक/घिक ध्रावश्यकता  के  लिए
 रूप  में  हाथ  में  ले  रही  है  ।

 ब्याज  पर  ऋण  लते  हें  ।  कारण  स्पष्ट

 efs
 उस  समय  उनको  सहायता  करने

 में  झपने  कुछ  मित्रों  से  इस  बात  पर

 सहमत  जिन  लोगों  ने  बाद  में चाला  कोई  नहीं  होता  ।  att  कल  कृषि
 श्रषि ए  मूल्य  पर  अंद  खरीदे  थे  उनके

 उत्पादों  के  मूल्य  तेजी  से  गिर  रहे  हें

 कौर  उस  से  may  लोगों  afar
 ea  afar  मूल्य  स्वामित्व  हरण

 नहीं  होना  चाहिये  ।  हम  राज्य  विधियों
 mata  बहुत  तंग  गई  हे

 ।
 में  भी  जमींदारी  की  समाप्ति  शादी  में

 उनकी  स्थिति  सुधारने  के  शीघ्र
 वित्तीय  समा  प्रति  र  की  एक  दर

 कार्य  करना  चाहिए  ।  रवीन्द्र  नाथ

 टेगोर  '"  एक  पद  उद्धरित  करता  हुं  ।
 का  उपबंध  भरते  हें  अतर  उसके  पश्चात

 प्रतीक  की  मात्रा  कम  होती  हे  ।  यहां

 स्वाय  सभापति  ald  अ्रकस्मात  भ  इस  प्यार के  विभेद  के  लिए  अधिक

 परिपूर्ण  स्फीति  माझे  दारुण  श्राघात  अंधों  के  स्वामियों  और  कम  अंशों  के

 स्वामियों  में  अन्तर  रखना  चाहिए  जिससे
 विदीर्ण  विभीर्ण  करि  चूर्ण करे  तारे

 धन  झंझा  झंकारती  दुर्योग  great  हम  पर  आरोप  न  जाये  ।
 और  इससे  हम

 wat  कुमारी  देय  स्थान  विस्तृत  कल्याणकारी  राज्य  की  स्थापना

 aa  काल  निखिल  विराट  विधान
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 प्रधान  मंत्री  ने  इस  सभा में  पहा  था  @  feat  विधानों में  ह  कुछ  कमी हो

 कि  यदि  हम  पूर्ण  प्रतिकर  दें  तो  इससे  waar  उनकी  कमी  जो  फि  इन

 धनवान  धनवान  बना  रहेगा  और  दरिद्र  को  विधानों  को  लागू  करते  frag

 अवस्था  नहीं  सुधरेंगी  ।  इस  मामले में  सरकार  से  यह  निवेदन  करती  हुं  कि  वह

 प्रतिकर  अनुपात  भले  ही  भिन्न  हो  परतु  इन  विधानों  के  कार्यान्वित  at  ओर  विशेष

 हमें इस  सिद्धांत  का  पालन  श्रव्य करना  ध्यान दे  और  इस  सम्बन्ध  में  भारत के

 चाहिय े।  राज्य बेक  के  एक  नई  प्रथा  कायम

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  इस
 करे

 देश में  कृषक  लोग  बहू  seq हें  ।  उनकी  जैसा  मेंने  भारत  के  राज्य  बेक

 परिस्थितियां  बिगड़ी  हुई  हें  और  संभवतः  का  बनना  देश  के  लिए  बहुत  लाभकारी

 वे
 frat  दिन  क्रान्ति  कर  दें  ।  परन्तु में  है  ।  इससे  हमार  देश  क  श्रमिक  संसाघन

 कहना  चाहता हूं  कि  वे  और  लोगों  की
 दृढ़  कृषकों को  अधिक  ऋण  मिलने

 दया  पर  निर्भर  करते  औद्योगिक
 मुद्रास्फीति

 और  उत्पादन

 श्रमिक  संगठित  ह  और  नेता  लोग  उनका
 बढ़ेगा  |

 पथ  प्रवेंशन  करने  के  लिए  उन  क  पहुंच

 सकते  हैं  ।  परन्तु  कृषक  बिखरे  हुए  हें
 ।  इस  प्रकार के  बेक  से  अनक  लाभ हैं

 इससे  राष्ट्र  के  संसाधनों  का  इस  प्रकार  से
 ये  लोग  क्रान्ति  नहीं  कर  सकते ।  वे

 waar  सरकार  पर  निरभर  कर  हें  अतः  एकत्न  करना  जिससे  गणराज्य  को

 भ्रमित a  afar  लाभ  हो  ।  देहात में सरकार  को  ही  उनके  हितों  की  रक्षा  करती

 चाहिये  ।  यदि  राज्य  बेक  स्थापित  करने  ऋण  सम्बन्धी  अखिल  भारतीय  सर्वेक्षण

 क  पश्चात भी  ग्रामीण  क्षेत्रो ंमें  कृषि  ऋण  के  भ्रांकड़ों से  gar  चलता  कि  ग्रामों में

 नदिया  गया  तो  खाद्यान्न  की  समस्या  ६९.०  प्रतिशत  लोग  कृषक  ६  प्रतिशत

 अत्यन्त  कठिन  हो  जायेंगी  |  लोग  उद्योग  धन्धे  करते  १.६  प्रतिष्ठित

 लोग  व्यापार  करते  हें  और  १२.  १  प्र  ताकत

 क्मारी एनी एनी  मेस्करोन  :  लोग  परिवहन  कार्य  करते  ।  राष्ट्र

 विमान  विधेयक  संविधान  के  संशोधन  के  प्राय  समिति  ने  १९५१  की  कुल  राष्ट्रीय

 परिचित  प्राया  भरत  इससे  कुछ  अंश
 राय  ९५५०  करोड़  रु०  बताई है  |  सबसे

 तर्क  समाजवादी  व्यवस्था  की  पुष्टि  होती  श्रमिक  प्राय  कृषि  और  पशु-पालन  से  हुई

 यह  विधेयक  अपने  प्रकार  का  प्रथम  जिससे पता  चलता  कि  हम  श्रमिक

 नहीं है  ।  इसक  पूर्व  भारत  का  रक्षित  बेक  तथा  औद्योगिक  ara  क्षेत्रों  में  बहुत  पिछड़े

 ऑद्योगिक  fea  निगम  विधेयक
 हुये  हें

 |

 और  कृषि  faa  निगम  विधेयक  प्रस्तुत

 हो  चुके  tae  सभी  विधान  बड़े  que  दूसरी  बात  में  प्रामीण  ऋण  के  बारे

 में  कहूंगी ।  इस  विधि  के
 पारित

 होने  से किन्तु  साथ  ही  में  सरकार  का  ध्यान

 कुछ  ऐसी  बातों  की  ओर  आकर्षित करना
 कृषकों को  बड़ा  लाभ  होगा  और  वे

 जनों  के  जंगल  से  बच  सकेंगे  ।
 चाहती  हूं जो  उन्नति  के  मार्ग  में

 स्वरूप हे  ।  श्रतुभव यह यह  हे
 कि

 इन  विधानों  बैंकों  के  बार  में  १९५२  के  सांख्यिकीय
 ~

 विवरणों खनन  ह  |  a
 पता  चलता  है  फि  भारत  में के  उद्देश्यों  की  पूर्ति  नहीं  हो  प।ती  ।  awa
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 एनी

 अनुसूचित  तथा  श्रनानुसुचित  सहकारी  बेक  श्व  में  सरकार  का  ध्यान  लेखापरीक्षा

 ९६२  हैं  और  इसी  प्रकार  के  विदेशी  as  विभाग  की  ओर  श्राकषित  करना  चाहती

 Ewes
 में  यह  पूछना  चाहती  हूं  कि  ये  हूं  ।  समवाय  भ्र धि नियम  के  श्रतुसार

 सरकार  को  शिरकत  लेखापरीक्षकों  को विदेशी  बैंक  इस  देश  के  हित  के  लिये

 चलाये  जाते  हें  अपने  निजी  देशों  के  नियुक्त  करने  का  अधिकार  हे  जो  बाद  में

 हित के  लिए  ।  लेखपालों  को  चुन  सकत  हें  ।  में

 सरकार को  चाहती ge
 fa  उस  नें

 विवरणों में  दिय  गये  कड़ों  से  पता  सबसे  बड़ी  गलती  लेखापरीक्षा  के  सम्बन्ध

 में  की  है  । चलता  है  कि  १९५२  में  अनुसूचित  बैंकों

 में  १७५३३  लाख  रुपये  जमा
 ठाक्रदास  भागने  पीठासीन

 १३०४३  लाख  रुपयों
 का  नियोजन gar

 शौर  RE  लाख  रुपये  का  कुल  लाभ  में  यहां  पर  विशिष्ट  तथ्यों  का

 हुआ
 ।  भारत के  इम्पीरियल बेक  को  जी

 stag  नहीं  करना  fry  इतना

 फि लाभ
 उससे  यह  लाभ  कहीं  अधिक  सुझाव  अवश्य  देना  चाहती  हूं

 है
 ।

 यह  अच्छा  हैं  कि  पहले  सालों के
 परीक्षा  विभाग  की  निरन्तर  जांच  होती

 रहनी  चाहिए  और  उस  पर  कार्यपालिका
 मुकाबले  में  १९४५२

 में
 विदेशी  अनुसूचित

 नियन्त्रण बैंकों  में
 बहुत  कम

 रुपया  जमा  रहना  ताकि

 किन्तु  सरकार  को  इस  कौर  ध्यान  केवल  उन्हं  लोगों को  का  लाभ न

 देना  चाहिए  कि  ये  ae  इम्पीरियल  बेक  fas  जिनको वे  चाहतें  हें  ।  इतना  कह

 सेड्रिक  ल।भ  उठा  रहे  ययपि  ऋणों
 कर  में  इस  विधान  के  प्रस्तुत  करने  के

 भर  घन  के  रूप  में  रुपये  के  लेन  लिए  सरकार  को  बधाई  देती हूं  ।

 देन
 का  जितना  काम  वह  देशी  बैंकों

 श्री  एन०  आर ०  मुनि स्वामी
 के  मुकाबले  में  कहीं कम  है  ।

 मेरा  ऐसा  विचार  था  भारत  के  इम्पीरियल
 रक्षित  पूंजी  भी  तुलनात्मक रूप  में  कम  ar  के  राष्ट्रीयकरण  से  केवल  इतना  ही

 १९५२  ध्रनुसुचित  we

 सुचित  बैंकों  में  रक्षित  पूंजी  बिलकुल
 तात्पर्य  है  कि  उसके  नाम  में  परिवहन  कर

 दिया  किन्तु  उसके  काय  पहले
 नहीं थी

 जैसे ही  ait  fret  में  देखता  हूं
 कि

 केवल  नाम  में  ही  परिवर्तन नहीं  फिया
 भारत के  राज्य  बेक  का  किये-क्षेत्र

 गया  अपितु  उसके  कार्य
 भी  बदल  दिये

 पति  व्यापक है  ।  माननीय  मंत्री  ने  खंड
 गये  हें  ।

 ३४  me  ३५  का  निर्देशन  करते  हुए

 बताया था  कि  यह  बेक  भारत  के  अन्य  इस  विधेयक  के  पुरःस्थापन  का  मुख्य

 बैंकों तथा  सहकारी  बैंकों की  देख  रेख  उद्देश्य यह  है  फि  देहात  में  ऋण  सम्बन्धी

 करेगा प्रौर  उन  पर  नियन्त्रण  रखेंगी  नख़ील  भारतीय  सर्वेक्षण  की  इस  सिफारिश

 में  चाहती हूं  कि  सरकार  ऋण  की  ऐसी  को  पूरा  क्रिया  जाये  कि  देश  के  सभी  लोगों

 व्यवस्था  जिससे  सारे  देश  को  लाभ  को  वित्तीय  सहायता  का  लाभ  उठाने  को  मिल

 हो  ak  कृषि  की  खूब  सन्नति हो  जायें  !
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 हम  wa  जानते  हं  कि  भारत  म  ५
 दिया  या  उसी  समय  उनके

 पत्र  भ्र स्वीकृत  कर  दिये  ताकि  वे
 era  से  भी  प्रघि क  ग्राम  हें  हमारे  यहां

 सहस्त्रों  ऋण  सम्बन्धी  सहकारों
 किसी  अन्य  साधन  से  सहायता  प्राप्त  कर

 सकें  ।  यद्यपि  बेक  और  सहकारी समितियां  हं  ।  freq  किसानों  को  समय

 थर  ऋण  नहीं  मिल  पाता  ।  इस  विधेयक
 मियां  स्थानीय  aren  के  मुकाबले  में

 का  मुख्य  उद्देश्य  यह  चाहिए  कि  बहुत  कम  व्याज  लेते  freq  वहां  से

 ऋण  मिलने  में  बड़ी  देखो  लगती हे फसानों  को  समय  पर  वित्तीय  सहायता

 मिले  |  इस  विधेयक  का  veer  तभी  पूरा

 होगा  जब  ि  किसानों  को  र्फ्यू

 मिलने  लगेगा  |
 ga  इम्पीरियल बेक  भारत  के  राज्य

 बेक  में
 '
 परिवर्तित  जिसके

 माननीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि

 परिणामस्वरूप  दो  निधियों  के  निर्माण
 प्रतिकर  के  रूप  में  हमें  अंशधारियों  को

 के  लिये  भारत  के  रक्षित  बेक  अधिनियम

 म
 ~  कम  से  कम  १९  करोड़  रुपये  देना  हे  १९

 संशोधन  करना  होगा  1  पहली  करोड़  रुपये  देने  पर  जो  अंश  रक्षित  बंक  द्वारा

 राष्ट्रीय  कृषि  ऋण  कालीन  संचालन )

 f-efa  है  ।  दूसरी  राष्ट्रीय  कृषि  ऋण
 गहण कर  लिये  उनमें  से  ४५  प्रतिष्ठित

 अंशों  का  पुनः  आवंटन  जायेगा  ।

 {tara  निधि  अल्प
 aq  चाहता  हूं  कि  यह  संख्या  ४९  प्रतिशत

 कालीन  ऋणों  को  मध्य  कालीन  ऋणों
 कर  दी  जाये  और  रक्षित  बंक  द्वारा  ५१

 परिवर्तित  करके  किसानों  कीਂ  सहायता  प्रतिशत  अंश  रखे  जायें  |
 की  जा  सके  और  बेक  जल्दी  धन  वितरित

 कर  ah  |  देहात  में  ऋण  संबंधी  इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  से

 क्षण  के  प्रतिवेदन से  पता  चलता  है  कि  मालूम  होता  है  कि  प्रतिकर  या  तो  नकद

 महाजन  किसानों  को  ४४  प्रतिशत  ऋण  रुपये  के  रूपਂ  में  कुछ  प्रतिभूतियों

 देते  हूं  ।  जब  कृषकों  को  धन  की  जरूरत  के  रूप  में  दिया  किन्तु  यह

 पड़ती  तब  उनको  महाजनों  से  तुरन्त  स्पष्ट  रूप  से  नहीं  बताई  गई  है  कि

 ऋण  जाता है  |  फसल  समाप्त  कितना नकदी  के रूपਂ  में  तथा  कितना

 होने के  किसान  उस  रुपये  को
 प्रतिभूति  के  रूप  में  दिया  जायेगा  |

 वापिस  कर  देता  |  किन्तु  जहां  तक

 सहकारी
 बैंकों  सम्बन्ध  रुपया  यह  बताया  गया  है  कि  इस  बेक  के

 मिलने में  काफी  समय  लगता  है  |  इस  बनाने  का  उद्देश्य  यह  है  फि  बैंकों  में

 विधेयक  में
 कृषकों

 को  सहायता  के  लिये  जो  रुपया  जमा  करने  तथा  उसके  लेन  देन

 ग्रामीण  क्षेत्रों में में  बेक  की  ४००  शाखायें  के  सम्बन्ध में  खरच  में  जो  कमीਂ

 खोलने  का  उपबन्ध  किया  गया  किन्तु  उसको  राष्ट्र  निर्माण  कार्यों  में  लगाया

 मेरी  समझ  में  यह  संख्या  बहुत  अपर्याप्त  जायेगा |  यदि  इस  प्रकार  काफी  बचत

 है  और  कम  से  कम  '४०,०००  शाखायें  होती  तब  तो  ठोक  नीतू  यदि  कुछ
 a.

 खुलनी  चाहिए
 ।

 यदि  हम  चाहते  हे  कि  हो  हजार  रुपयों  की  बचत  हुई  तो  मं

 हत, ब्यामाण  लोगों को  इन  बैंकों  से  लाभ  नहीं  समझता  कि  उससे  राष्ट्र  निर्माण

 उन्हें
 या

 तो  तुरन्त  रुपया  दे  कार्यों  में  कुछ  भी  सहायता  सिल  सकेगा ।
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 ०
 आर०

 कर्मचारियों  के  वेतनों  के  सम्बन्ध  में  विधेयक  को  बहुत  समय  आवश्यकता

 में  रहना  चाहता  हूं
 कि  कमਂ  से  कम  था  ताकि  किसानों  उचित  ब्याज  पर

 वेतन  पाने  वाले  तथा  अधिकतम  वेतन  ऋण  मिल  सके  i  किन्तु  में  नहीं  समझता

 पाने  वाले  में  अधिक  अन्तर  नहीं  होना  इस  विधेयक  से  कहां  तक  उद्देश्य  की

 चाहिए  उनके  वेतनों  शरन पात  पूति  ।  प्रस्तुत  विधायक  के  एक  खण्ड

 १:१०  चाहिए  ।  चीन  में  तो  यह  में  बताया  गया  हें  कि  ये  बक  व्यापार  के

 १  :  काहे मं उस उस
 ढंग  पर  चलाये  जायंगे  ।  इसका  परिणाम

 सीमा
 तक

 तो  नहीं  चाहता  किन्तु  यह  होगा  फि  इनमें  लाभ  करने  की

 प्रगति  ar  जायगी  और  किसान  लाभ इतना  ग्राह्य  चाहता हं  फि

 सौ
 गुना  उसको

 दस  गुना  कर
 उठाने  से  वंचित  रह  जायेंगे  ।

 जाय  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बहत  अधिक  संख्या

 उन  धन  राशियों  के  सम्बन्ध  जो  में  बैंकों  का  मेरे  विचार  ठोक

 कि  रक्षित  बेक  अथवा  राज्य  बेक  द्वारा  नहीं  क्यों  कि  उन  पर  दहर  के  rat

 राज्यों  के  बलों  को  दीः  म  से  भी  श्रमिक  खर्चा  पड़ेगा  |  इसक

 चाहता  हूं  कि  इस  बात  की  और  विशेष  अलावा  वहां  रुपया  सुरिक्षत  नहीं  रहेगा

 ध्यान  दिया  जाये  फि  राज्यों  के  बेक  उस  यदि  जिले  के  मुख्यालयों  से  ग्रामों  को

 रुपया  भेजा  तो  उसमें  भी  काफी wie  को  सहकारी  बैंकों  और  ate  बन्धक

 बैंकों  को  ठीक  समय  पर  रुपया  मिल  खर्चा  होगा  ।  इस  उद्देश्य  को

 बाय  और  सहकारी  निदेशक  प्राप्ति  का  एक  मात्र  उपाय  कवल  यह  है

 कारा  जो  कि  ग्रामों  की  कि  हम  सहकारी  समितियों  को  अधिक  से

 अ्रघिक  सहायता  दें  ।  इस  समय  सहकारी स्थानीय  राजनीति  से  प्रभावित  रहते  हैं

 थौर  कुछ  प्रभाव  दिली  व्यक्तियों  का  ही  समितियों  के  द्वारा  किसानों  को  जो  ऋण

 लाभ  करने  की  सोचते  कोई  दिया  गया  वह  कुल  ग्रामीण  उधार

 कारी  चाल  न  चल  पायें  |  इस  सम्बन्ध  का  मेरे  प्रतिशत  '  कहा  जाता  ह  |  इसक

 भें  कठोर  प्रन देश  जारी  कर  दिये  जाने  अलावा  यह  कहा  जाता  है  कि  सहकारी

 चाहिएं  कि  पदाधिकारी  इस  का  समितियां इस  संबंध  में  wane  रही  हें

 ध्यान  रखें  कि  रुपया  देने  में  एक  सप्ताह

 से  अधिक  न  लगे  अ्रन्यथा  इस  विधेयक  हमें  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सहकारी

 का  उद्देश्य  ही  समाप्त  हो  जायेगा  ।  मुझे
 समितियों  को  सफल  ही  नहीं  बनाना  अपितु

 धारा  है  कि
 माननीय

 मंत्री  मेरी  बातों  gn  प्रत्येक  ग्राम  म॑  एक  सहकारों  समिति

 पर  विचार  करेंगे  ।  जोकि  एक  बहु  प्रयोजनीय  समिति  होगी

 स्थापित  करना  है  ।  हमें  प्रत्येक  ग्राम  में

 श्री  मूलचन्द  दबे  ऐसे  श्रादमी  चाहिए  जो  कि  कृषक

 में  इस  विधेयक  लिये
 सलाह  दे  ah  और  साथ  दी  बेक  को

 माननीय  मंत्री  बधाई  देता  हूं  ।  भी  यह  बता  सकें  फि  बरमक  व्यक्ति  को

 ग्रामीण  क्षेत्रों में  कृषि  उधार समस्त  सहायता  की  श्रावस्यकता  ह  नहीं  ।

 cst खराब  हो  गई  gt  ओर  ऐसे  प्रायः  खेती  के  .  लिये  पैसा  लेकर  दसरे
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 हस  लिये  किसानों  की  आवश्यकताओं  ति कामों  में  लगाया  जाता  हैं  ।

 इसका  पुरा  पूरा  परीक्षण  चाहिये ं|
 करेगा  ।

 ऋण  यथासंभव  समय  से  दिये  जायें  श्री  एन०  एस०  लिंगम  =

 और  पर  वापस  लिये  जायें  ।  माल  श्री  गुह  जेसे  ward  क्रांतिकारी  द्वारा

 बेचने  की  सुविधायें  होने  पर  ऋण  वसूल  इस  विधेयक  का  संचालन  एक  शुभ  लक्षण

 करने  में  कोई  परेशानी  न  होगी  एक  बात  है  ।  भ्रामक  नीति  संबंधी  संकल्प  के  पास

 गौर  है  कि  छोटे  या  बीच  के  खेतिहरों  होने  के  बाद ही  हमने  एक  तो  संविधान

 के  लिये  ऋणों के  लिये  इतनी  जमानत दे  में  संशोधन  संबंधी  विधेयक  पास  किया

 सकना  सम्भव न  होगा  ।  प्रति  गांव  में
 शौर  दूसरे  धव  हम  यह

 विधेयक
 पास  करने

 लोगों  को  सहानुभूतिपूर्वक  परामर्श  देनेवाले
 जा  रहे  हें  ।

 शौर  आवश्यक  रुपया  दिलाने  वाले  व्यक्ति

 भी  होने  चाहियें  ।  सहकारी  समितियां  महत्व  की  दृष्टि  से  इसे  एक  साहसपूर्ण

 माल  बेचने  का  भी  प्रबंध  करें  और  सारा  कदम  बताया  गया  पर  १९४८  में  ही

 मल  एकत्र  करने के  बाद  उसे  बेच  दें  बैटिंग  जांच  समिति  ने  इस  बेक  पर

 और  ऋण  की  राशि  घटाने  के  बाद  दोष  सरकारी  नियंत्रण  बढ़ाने  की  बात  कही

 राशि  किसानों  को  दे  दें  ।  थी  ।  फिर  रक्षित  बेक  दवारा  देहाती  ऋण

 मत  इस  विशाल  समस्या
 के  संबंध में  नियुक्त की

 गयो

 ~~
 समिति  का  प्रतिवेदन  प्राया  और  यह समाधान  इस  विधेयक  के  पास  होने  स

 ही  नहीं  हो  सकता ।  हमें  लाखों
 विधेयक  उसके  फलस्वरूप  हो  प्रस्तुत  फिया

 गया  है  ।  इस  पर  विचार  करते हुए  हमें
 wat  चाहिये  ।  पर  यदि  यह  विधान

 सफल  हो  तो  बेकारी  समस्या  देहाती ऋण  समस्या  के  विशाल  पहलू  पर
 ~

 कौर  ५०  वर्ष  स  विद्यमान  सहकारों
 दूर हो  सकेगी  और  देश  की  श्रयंव्यवस्था

 समितियों at  सफलता के  कारणों  पर
 सुधर  सकेंगी

 ।
 सरकार  पूरे  दिल  से

 काम  करने  का  वादा  करती  पर  वह
 ध्यान  रखना  होगा  |

 निष्पादित  at  दिल  से  ही  किया  जाता  x

 है  ।  पहले  तो  किसानों  को  मिलने  चाल

 ऋण  की  राशि  कम  होने  से  किसानों  को
 यदि  ५००  रुपये के  के  लिये

 कोई  लाभ  न  होता  को  स्वयं

 १७६५  रुपये  दिये  जाते  तो  इसे
 बचत  करमे  की  grad  न  थी  गौर  ऋण

 grate  नहीं  कहा  जा  सकता  |  २०-३०

 aq  तक  ब्याज  और  लाभांश  के  प्रतिष्ठित
 चुकाने  के  लिये  वह  शौर  प्रतीक  ब्याज  पर

 ऋण  लेता  था  ।  यह  वर्षों  तर  चलता
 यदि  किसी  को

 तिगुनी  पाथि  मिल  जाये  ।

 और  वह  भी  जब  यह  मूल्य  गत  ay

 और
 जन  साधारण

 के  भारिक  जीवन

 पर  सहकारी  weet  का  कुछ  भो

 ध्वजिक  रहने  पर  मध्यमान  मूल्य  के  अनुसार
 विशिष्ट  प्रभाव  पड़ा ।  देहाती  क्षेत्रों

 जोड़ा  गया  तो  इस  क्षतिपूर्ति  को
 के  संगठित  विकास  के  लिये  ए  संगठित

 प्र पर्याप्त  नहीं  कहा  जा  सकता  |
 भेजना  का  यह  एक  अंग  मात्र  श्मीम

 यह  बड़ा  बरच्छा  विधेयक  है  और  यदि  गोदामों  का  प्रबंध  माल संवारने

 यह  पुर्णतः  कार्यान्वित  हों  तो  यह  थौर  बेचने  कें  लिपे  संगठन  बनाना  तथा
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 लोगों  को  इन  कामों  के  लिये  शिक्षित  मालिकों  के  प्रति  एक  अन्याय  होगा  ।

 करना  ae  समस्यायें  भी  हें  ।  इन  क्षेत्रों  में  भ्रमण  सदस्यों  की  यह  बात  नहीं  मानता

 में
 देश  में  नाममात्र की  ही  प्रगति  हुई  फीयर  पूंजी  बेईमानी  से  कमाये  गये

 है  ।  देश  में  राज्य  बैंक  a  जाल  बिछाने  रुपये  की  थी  ।  सरकार  का  लक्ष्य  निर्धनता

 में  ya  देर  न  इन  समस्याओं  दूर  करना  इस  मान  लेने  में

 पर  भी  घ्यान  दिया  जाये  ।  विद्वेष  हानि  नहीं  ब्याज  की  दर  atc

 क्षतिपूर्ति  बन्ध-पत्रों  को  अवधि  के  बारे  में
 कुछ  सदस्यों  के  स  भाव  थे  फि  इम्पीरियल

 विधेयक
 में  जो

 कमियां
 भरा शा  है  उन

 at  से  पाक  एक  नया  राज्य  बेक  बनाना
 में  सुघार  फिया  जायेगा  |

 चाहिए  या  इम्पीरियल  बेक  का

 स्थानीय  सार्वजनिक  और  सहकारी नियंत्रण  कौर  अधिक  कर  देना  चाहिये

 था  ।  फर  न  तो  प्रतियोगिता  UT
 संस्थानों का  प्रसाद  हो  जाना बड़ी  ही

 नया  बक  खड़ा  करना  ही  सरल  न  खेदजनक बात  भोर  समिति  ने  राज्य

 क  उसमें  शामिल  होने  का  जो  सुझाव  दिया इम्पीरियल  बंक  ही  नियंत्रण के  बद  भी

 देहाती  ऋण  व्यवस्था में  सहायक  सिद्ध  हम  कह  नहीं  सकते  कि  उसमें

 कितनी  सफलता  मिलेगी ।  हम  लोग हो  सकता  था  |

 ~
 सहयोग  के  प्रति  उदासीन रहते

 देहाती  ऋण  समिति  क  हूं  ।  क्षमता  गौर  ज्ञान

 प्रतिवेदन  के  अनुसार  सहयोग  शब्द  का  प्रगति  के  are  जाते  हें  ।  मद्रास में

 ५०  वर्ष  से  चला  भ्राता  या  संकीर्ण  जहां  सहयोग  कुछ  सफल  माना  जाता है  ।

 नहीं  बल्कि  सामान्य  उद्देश्य  से  जोन  बंधक  रखने  वाले  बेक  भी  पर्याप्त

 aq  के  गांवों  को  शक्ति  और  भारतीय  प्रतिभूति  के  बिना  ऋण  नहीं  देते  ।  जव

 राज्य को  के
 i

 संगठित  होने  का  तक  हम  उत्पादन को  स्वरूप  न

 नाम  ही  व्यापक  भयं  में  सहयोग  ह  |  देहाती  क्षेत्रों  में  ऋण  व्यवस्था

 का  विस्तार  नहीं  किया  जा  सकता  ॥ प्रगतिह्दीनता  और  दूसरा

 प्रगतिशीलता  का  उपलब्ध  देश
 कराने  ऋणों  को  समाप्त  करने  का

 धा थिक  विकास  के  लिये  यह  sare
 मी  प्रदान  हे  इन  कारणों  से  यह  बेक  देहात

 ed  वाला  सहयोग  नितान्त  अपेक्षित  हे  ।
 बहुत  थोड़े  व्यक्तियों का  भला  कर

 यही  सरकार  का  लक्ष्य  है  भाषा है
 ~

 सकेगा ।  व्यापारिक  बैंकों  ने  देहातों

 सरकार  इसक  पास हो  जाने  बाद  दिखायें  नहीं  खोलीं  ।  इम्पीरियल  बेक  ने

 फिर  कुछ  और  उपाय  भी  करेगी  जिससे  मी  समिति के  प्रतिवेदन  के  बाद  ही  इस

 देहाती  निकलता  भर  ऋण प्रस् तता  दुर  बिस्तार की  ओर  ध्यान  पर  वह  भी

 हो  जाय े।  विशेष  प्रगति  नहीं कर  सका  राज्य

 को  धागे  बढ़ना  पढ़ा  |  इन  प्रस्तावों  की

 के  मलय  at  दृष्टि  में
 सबसे  धच्छीं  बात  यह  है  सभी  शाखा

 पूति  की  प्रस्तावित मात्रा  अधिक  पर  फक  जेसी  ही  होंगीं  ।

 यादा  कई  मालिकों के  पास  a  जा  बयान  व्यवस्था  थी  मामूली
 चक  एक  क्षतिपूर्ति  देना  वर्तमान  सुधार  करना  होगा  ।  राष्ट्रीय  विस्तार
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 शेवा  खंडों  और  परियोजनाओं  कर  यह  बिल  हमारे  सामने  रखा  ह  ।  यह

 हमारे देश  की  बहुत  qual att मांग  थी
 कि

 को  सर  फार  प्रत्यक्ष ऋण  देती  है  ।
 लोगों

 को  तकावी  ऋण  भी  दिय  जाते  हूं  ।  फिर  इम्पीरियल  बेक  विदेशियों  के  हाथ  में

 सह  हरी ऋण  व्यवस्था F  ।  पर  इन  सब
 म  और  हमारे  देश  का  कामਂ  पूरा  नहीं  कर

 रहा  वह  हमार  हाथ में  चाहिए संगठन  नहीं  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  प्रत्येक

 जिले  में  कलक्टर  क  ala  जिला  विकास  हमारे देश  की  अवस्था  बदलने  के  बाद

 घोडे  हो  और  विभागों  के  भ्रमणकारी  तथा  इसमें  जो  विदेशियों  बहुत  सा  रुपया

 धहताप्राप्त  गर-सरकारी  ब्यक्ति  उसके  वह  उसको  जब  उठा  ले  गये  तो

 सदस्य  और  विभागों  के  धभ्रघिकारों  में  बहुत  कम  और  मामूली  साया  रह

 राज्य  सरकार  में  owt  उच्च  अधिकारी  गया  लेकिन  इम्पीरियल  बेक  का  काम

 जिस  तरीके

 ~

 के  प्रति  नहीं  बल्कि  इस  बोर्डे  के  ही  पति  स
 चल  रहा  था  उसी

 उत्तरदायी हों  ।  इस  प्रकार  के  सहयोग  के  हमारे  गरीब  किसान  भाइयों  जो

 देहात  में  रहते  हें  उनको  कोई  खास बिना  प्रगति  नहीं  हो  सक्ती ।

 फायदा  नहीं  पहुंचता  था  ।  fas  दशहरी

 देहाती  उधार  समिति  ने
 जनता  को  इससे  फायदा  पहुंचता  था  |

 जिला  प्रशासन के  परिवर्तन  के  लिये
 कुछ  wa  कमेटी  ने  यह  देखकर  कि  को श्राप रे

 सुझाव  दिये  हें  यद्यपि  वे
 काफी  नहीं  है ं।  fet  st  तहरीक  हमारे  यहां  कामयाब

 जिले
 को

 कुटीर  उद्योगों  के  विकास
 के

 साथ  नहीं  हो  रही  उनके  पास

 ही  देहाती ऋण  व्यवस्था  के  विस्तार  के

 प्रति भी  उत्तरदायी  होना  चाहिए  ।  wa
 रुपया  नहीं  पहुंचता  मुनासिब  समझा

 कि  इस  इम्पीरियल बंक  को  स्टेट  झ्रोन्ड
 इन  व्यापक  weal  को  भी  निपटाया  जाना

 किया  जाय  या  पाटली  स्टेट  ars  किया

 चाहिए  ।
 जाय  att  पाटली  नान  अ्राफिशल्स  के

 a  friar  का  सफलता  चाहता  हूं  ।  हाथ  में  रखा  जाय  ।  कौर  इसी  मंशा  को

 bat IIT =  समाज  के  स्थान  पर  नया  समाज  बन  कर  गवर्नमेंट  ने  भी  a  भ्राब्जेक्ट्स

 रहा g  |  में  यह  बात  जाहिर  की  हे  कि  हम  इसी

 मंशा से श्रौर से  ae  जो  सर्वे  कमेटी  ने  रिपोर्ट
 थी  चार  ढो०  मिश्र

 की  ह  उसके  मुताबिक इस  बेक  को
 दाहर )

 सभापति  में  आपका

 झपने  हाथ  में  ले  रहे  हें  ।  गवर्नमेंट का
 arama g  कि  श्राप  ने  इस  महत्वपूर्ण  बिक

 यह  काम  निहायत  मुनासिब  कौर  में
 पर  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  ।

 इसको  खुश-प्रामजीत  कहता हं  कौर  इसका

 स्वागत  करता
 सबसे  पहले  में  रिजवी  बंक  क  गवर्नर

 साहब  को  मुबारकबाद देता  हूं  जिन्होंने  कि  लेकिन साथ  ही  में  यह  समझता हूं

 इस  सर्वे  कमेटी  को  मुक़र्रर  शिया  ak
 कि  इस  बिल  के  इन्दर  दो  ही  खास  बातें

 जिस  ने  यह  सिफारिश की  fe  इम्पीरियल  हैं। पक तो यह कि जो तो  यह  कि  जो  इम्पीरियल  बेक
 ७,

 बैंक  को  नेशनलाइज  frat  जाय  स्टेट  ale  है  उसका  ऊपर  का  मैनेजमेन्ट  बदला  जा

 किया  जाय  ।  उसके  बाद  में  भ्र पनी  दूसरे  यह  कि  जो  पहले  क

 गंवर्नेमेन्ट  को  भी  मुबारकबाद  देता  हूं  कि  हिस्सेदार हें  उन  लोगो ंके  तमाम  ae

 उसने  उस  कमेटी  की  सिफारिश  को  मान  ford  बंक  के  हो  जायंगे  और  उन  लोगों
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 आर०  डी०

 को  उसका  मुआवजा दे  दिया  जायेगा  ।  बाजार में  जो  aes  की  वैल्यू  है  कहीं

 वाकी  जो  ढांचा  इम्पीरियल  बेक  का  है  ज्यादा  है  ।  जिस  दिन  यह  बिल  हमार

 बदस्तूर  उसी
 तरीके  का  रखा

 सामने  उसके  पहले  उस

 ।  अन्दर  इस  बिल  में  रखा  fet
 के  खुलने  के  समय  बाजार  में  फुल्ली

 गया  है  कि  ४००
 श्र  शाखें  खोली  जायेंगी  पेड-भ्रम  की  कीमत  १५८०  रु०  थी

 जिससे कि  देश  में  इसका  जाल  बिद्ध  जाय  ।  और  जो  पाटली  पेड-प्रय  शेयर  थे  जिनके  लिये

 में  उम्मीद  करता  करता  हूं  कि  जिस  सिर्फ  १२४५  रु०  war  किया  गया  उस

 wat  से  यह  बिल  गया  है  कि  की  कीमत  R&o  रु०  थी  ।  लेकिन

 देहात  वालों  को  कर्जा  जाय  गौर  इस  बिल में  फुल्ली  ~ {s-7T  ७ शदर  का

 १०  आ  गोर उनकी  मदद  की  वह  पूरी  होंगी  और  मुआवजा  १७६५  रू०

 यह  बिल  कामयाब  होगा  पार्टी  पेड-झर
 का  मुआवजा  ४३१

 रु०  22  श्री  ४  पा०  रखा गया
 लेकिन  इस  हमारे  सामने  ag

 यह  सोचने  की  बात  कि
 जो  एश्योरेंस

 सवाल  नहीं  है  कि  चरागे  जाकर किस  तरीके

 हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  ने  भर  हमारी
 से  काम  इस  हमारे  सामने

 गवर्नमेंट ने  दिया  था  कि  जब  भी  कोई

 सवाल  यह  हैं  कि  जो  मुआवजा  हम  इस
 चीज  हम  कम्पत्सेरिली  लेंगे  तो  उसका

 दे  रहे  हें  वह  मुग् राव जा  ठीक हैं  या

 ठीक  नहीं  है  ।  सबसे  पहली  बात  तो  यह
 मुआवजा  और  मुआवजा

 दिसम्बर  के  महीने  में  देने  का  वायदा
 फि  जिस  हमारे  सामने  कांस्टीट्यूशनल

 फिया  गया  था  जिस  कि  हमारे
 ऐमेन्डमेंट  बिल  पाया  देश  के  सामने

 फाइनेंस  मिनिस्टर  ने  एलान  किया
 gat at  va  बहुत हाय  हाय

 था  फि  हम  मार्केट  वैल्यू पर  मृश्नावजा
 मचाई  गई  फि  यह  जो  कांस्टीट्यूशनल

 ५  ७  देंगे  दोनों  ही  पूरे  हुए  ।

 का  एकेडमी  किया  जा  रहा  है  उसका

 मंदा  यह  हैं  कि  गवर्नमेंट  जो
 जायदाद  qq  हमारे  सामने  सवाल  यह

 आइन्दा  लेगी  उसका  कोई  मुआवजा  नहीं  रह  जाता है  कि  आखिर  मार्केट  वेल्यू

 और  इसीलिये  भ्र दाल तों का
 दरवाजा  बया  चीज  है  ।  was हमें  यह

 बन्द  किया  जा  रहा है  और
 ह...लीनिक.. गवनमंट  जो  देखना  है  कि  जहां  हमने  जमींदारों की

 है  वह  अपनी  मर्जी  के  मुताबिक  जो  जायदादें  पौर  सम्पत्तियां  ली  वहां  हम

 मुआवजा  मुक़र्रर कर
 ने  उनको  कितना  मुआवजा दिया  या

 ।  हमारे

 बिलकुल  नाम  मात्र  का  मुआवजा  होगा  ।
 यू०  पी०  में  तमाम  जमीदारियां  छीन  ली

 जो  डर  उस  वक्त  देश  में  था  कि  उस  समय  छोटे  जमीदारों  का  मुआवजा

 इस  कान्स्टीट्यूदान  के  ऐएमेंडमेंट  से  यह  are  गुना  मुनाफे  का
 भर

 बात  हो  जाने  वाली  वह  डर  इस  बिल  खो  वहुत  बड़े  बड़े  जमीदार  थे  उनको  fas

 से  दूर  हो  जायगा  ।  उस  काटी  ट्यूशन  मुनाफे  का  दूना  दिया  गया  था  |

 ०५,  ow  ~
 एमडमट  के  बाद  ही  यह  हमारे

 सामने  a  रहा  है  और  इस  बिल  में
 छोटे  छोटे  ज़मीं  दारोंको  कुछ  Freiafe-

 ena  ग्रान्ट  दी  गई  थी  ।  इसी  प्रकार  यहां
 जो  मुश् नाव जा  रखा  गया  वह  मार्केट

 aq  से  जहां  तक  में  समझता
 ww  पर  मुआवजा  देअर-होल्डरों  को  देना



 wove  भारत का  राज्य  बैंक  विधेयक  २३  als  १९५५  भारत  का  राज्य  वेक  विधेयक  Yor?

 बड़ों  को  कम  छोटों  को  जयादा  रुपये कें  बदले  में
 ~

 2  %,Ck,  oe  ०9  :

 wet  पर  यह  नहीं  किया  जा  रहा है  ।  रुपया  मुआवज़ा दिया  जा  रहा  है
 |  समझ

 wer  कोई  मकान  नहीं  लिए  जा  रहे  हें  ।  में  नहों  ara  fe  यह  फीस  तरीके  ता

 कोई  जायदाद  नहीं  ली  जा  रहो  है  ।  कुछ  लोगों  कहना  2 ~
 +

 fas  शेयर  लिए  जा  रहे  हैं  |  प्  ऐसा  इस  लिए  कर  रहे  हें
 fr

 जिस

 जिस  दमी  ने  १९२०  में  एक  आदमी ने  Yoo  रुपये  दे  कर  शेयर

 के  लिए  ५००  उसके  खरदा  वह  उसको  बेचने  के  लिए

 देयर  के  ५००  रुपये  अराज  भी  बेग  में  तैयार  नहीं  है  और  जरगर  वह  बेचता

 जमां  हैं  ।  १९२०  लेकर  जान  तरु  तो  ज्यादा  दाम  मांगता  है  |  क्योंकि

 ८०  रुपये  सालाना  के  हिसाब  से  उसको  ज्यादा  डिविडेंड  मिलता  इस

 छमाही  बार  डिविडेंड  भी  मिलता  रहा  लिए  बाज़ार में  उसके  देयर  के  दाम  भो

 जो  मुनाफ़ा  हो  सकता  वह  ज्यदा  मिलते  हैं  ।  बाज़ार  में  लोग  ७ दार

 को  मिलता  रहा  है  ।  लेकिन  art  हम  खर  देते  हें  और  बेचते  हें  और  जिस  भाव

 उसको  उस  देयर  का  मुआवज़ा  १७६५  पर  बाजार  में  शेयर  खरदा  बे  जाता

 रुपये  १०  खाने  दे  रहे  हें  ta  क्यों  है  वह  बाज़ार  भाव  है  श्राप  देखिए
 कि

 जा  रहा  है  ?  वे  लोग  १९२०  से  मार्चे  और  अप्रेल  कै

 लेर  १९५५  सूद  वगेरह  ले
 चुके  दौरान  क्या  भाव  रहा  है  ।  स्टाक  एक्सचेंज

 हूँ-दुगने  से  भी  ज़यादा  मुआवज़ा  ले  चुकें  बम्बई  के  १५  अप्रैल  को  शाम

 न्  मेरा  तो  ख्याल है  श्रगर ये  की  इम्पेरियल  बक  के  फुली-पेड  श  का

 ष् ह. दयज़  बगैर  पते  के  भ  लिए  तो  भाव  १५८०  रुपये  था  ।  तो  फिर  उसके

 कोई  ज़्यादती  न  होती  ।  ज़रूरत  इस  लिए  १७६५  रुपये  देने  के  क्या  मानी  हैं  ?

 बात  कं  थ  हूं  इम्पीरियल  बर  यह  भी  कहा  जाता  है  कि  भाव  गिर  गए

 में  उना  ५००  रुपया  मौजूद  इस  fr  १९४८  में
 जब  श्री  चेट्टी  ने  यह

 लिए  उसके  बदले  उनको  fat  ५००  ऐलान  किया
 कि  इम्पीरियल  नक  को

 झपटा  जाता  |  ले?न  यहां  पर  उनको  नैशनलाइज  किया
 तब  सब  को

 उस  ५००  रुपये  अलावा  बाजार  में  मालूम  हो  फि  ag  नैश नला इज़  हो

 शो  भाव  उससे  a.  ज्यादा  दिया  जा  जायज़-लेकिन  वह  नहीं  ञ्  |  ६.१1:  AT

 रहा  है  ।  इम्पीरियल  में  ss  लाख  २०  १९५४,  को  हमारे

 पाटल  दोर्जे  हें  कौर  ७५  हज़ार  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  ने  कहां  कि  हम

 ऐसे  शैलज  फुली  teas हैं  ।  एलान  रने  वाले  हें  कि  हम  इस  बे

 उसमें  केपिटल  की  रावल  में  4,88, 40,000  को  ले  लेंगे  ।  उन्होंने  ७५ दि  भी  दे  दिया

 रुपया  =  और  G, 24,900,000  रुपये  फा
 fr  मार्केट  रेट  पर  लेंगे  ।  परन्तु  उन्होंने

 रिजवी  फंड  > र  |  पर  इस  बिल  के  शेयरों  यह  भी  कि  भाव  एक  निशचित

 का  मूसावी  सारे  तन  गुना  रुपया  दिया  समय  का  लिया  उन्होंने  यह  इस

 जा  रहा है  ।  यह  क्यों  दिया  रहा  ि  रहीं  सट्टेबाज  और

 यह  कहां  का  इन्साफ़  है  ?  जमा  तो  स्पैकुलेटज़े॑  भाव  बढ़ा  दें  रुपये

 है  ५००  रुपया  और  जा  रहा  है  केदार  के  तीन  र  हजार  रुपये  तक

 Bachan  रुपया  दस  जाना  !  ५,६२,५०,०००  दाम  न  बढ़ा  दें  ।  जब  लोगों  को  मालूम
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 कार  डी०

 हो  गया  कि  गवर्नमेंट  gos  को  खरीद  ६,३५,००,०००  रुपये  ar  रिज़वी-फंड  ह

 रही  तो  उन्होंने  च ज दाश ज़  बेचने  शुरू  और  थोड़ा  सा  रुपया  सैटस में  हू  ।

 कर  दिए  ।  उन्होंने  क्यों  बेचे  ?  जब  बाकी  जमा  पूंजी  डिपाज़िट ज़े  की  हे  ।

 उन्होंने  मामूली  आदमियों  को  १५३७  उसका  काम्पैंसेशन  क्या  दिया  जाये  ?

 १५७६  रुपये  और  १५८०  रुपये  ait  इम्पीरियल  ae  की  पूंजी  शेयर

 पर  औ  र  होल्डर्स की  ही  मानें  तो  रिज़र्व फंड  ले

 ५५  मं  बचे  तो  सरकार  भी  उसी  भाव  लीजिए  और  श्रसेट्स  कैपिटल  को
 ले

 पर  खरीद  सकती है  बाजार  भाव  लीजिए  ।  टोटल  कर  के  वह  तेरह  करोड़

 १५  १९५५  को  इसी  लिए  रुपये  से  ज्यादा  नहीं  बैठता  ।  श्राप  यह

 में  ने  ag  अमेंडमेंट पेश  किया है  कि  तेरह  करोड़  रुपये  की  पूंजी  बांट  दीजिए  ।

 जिस  तारीख  को  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  लेकिन  श्राप  उन्नीस  करोड़  रुपये  क्यों

 ने  यह  बिल  पेश  किया  उस  तारीख  दे  रहे  हैं
 ?

 मेरी  समझ  में  नहीं  श्राता  फि

 को
 बाज़ार  खुलते  समय जो  रेट  श्राप किस  तरीके  से  काम्पैंसेशन  दे  रहे

 उस  रेट  से  मुआवज़ा  दिया  जाय  यानी
 फिर  कोई  ere  होल्डर की  बड़ी

 फुली-पेड-श्री  शेयर  के  लिए  १५८०  भारी  तादाद  भी  नहीं  है  ।  wal  मालूम

 रुपये  और  पाटली-पेड-परप  शेयर  के  पड़ा  है  कि  ६१६  विदेशी  शेयर-होल्डर  हें  ।

 लिए  ३९०  रुपए  दिए  जायें  और  इंडियन  सेंट्रल  बेकिंग  इन्क्वायरी  कमेटी

 १९३०  में  ह. मक्तरर च्  हुई  थी  ।  उसकी mx  नार्मल  aq  ही  लगानी  तो

 जब  से  बेक  कायम  तब  से  ही  रिपोर्टे  में  हमने  देखा  कि  इम्पीरियल  बेक

 नोबल  वेल्यू  लगानी  चाहिए ।  wr  में  विदेशियों  का  2,C¥,00,000  रुपया

 ईमानदारी  से  देखा  at  उनको  at  और  देवियों  का  2,9C,00,000

 सिफ  ५००  रुपये  ही  मिलने  चाहिएं  रुपया  था  |  gq  विदेशियों का  fan

 ५९  लाख  रुपया है  ।  उनके  ् थ दॉयर्ज में तो  समझता  हू ंकि  इसके  अलावा

 उनको  और  कुछ  नहों  मिलना  चाहिए  fas  g0°%  सदी हें  ।  उनका

 था  ।  यह  बात  भी  सम

 ७,  ब
 नहीं  कोई  लम्बा  चौड़ा  हिसाब  नहीं  है  ।

 ५ भ्राता  कि  जिनका  नाम  १९  दिसम्बर  Roigvz  शेयर-होल्डजे  में  से  सिफ॑  ६१६

 को  रजिस्टर  उनको  मुआवजा  दिया  विदेशी  हें  ।  ९७८५  देशी  शेयर  होल्डर

 हैं  ।  जिनके पास  ६१७  प्रतिशत  wat जायगा  और  बाकी  नहीं  दिया

 जायगा  |  यह  बात  कुछ  साफ़  नहीं की  हें और  शेष  ३४२  स  होल्डर  ट्रस्ट

 गई  है  |  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  और  कम्पनियां  जिनके  पास  १७,७

 कि  इतना  कैम्प-सेशन  देने  के  लिए  ary  प्रतिशत  शेयर हें  ।  इस  लिए  उनके

 रुपया  कहां  से  लायेंगे  ?  यह  उन्नीस  बारे में  कोई  कठिनाई  न  होगी ।  में

 करोड़  रुपया  आखिर  कहां  से
 ?

 प्रापक  art  यह  सबमिट  कर  रहा  हूं

 ३१  दिसम्बर  को  कोई  बैलेंस-शीट  इस  कि  हमको  इतना  मुनाफ़ा  नहीं

 बैंक st  हमको नहीं  दी  जिस  से  चाहिए--इतना  जयादा  wetter  नहीं  देना

 अन्दाज़ा लगा  सकें  ।  में  ने  १९५२
 चाहिए  ga  fas  रक्खा  गया

 क  बैलेंस-शीट  देखी  है  ।  उसके  मुताबिक  है  ।  आखिर  यह  उम्पेन्सेशन  किसी  ढंग

 ९,६२,५०,०००  रुपए  केपिटल  से  होना  चाहिए  |



 ४७४५  भारत  का  राज्य  बेह  |  gar  २३  ate  १९५५  भारत
 का

 राज्य
 बैंक  सीधे  वक्त

 Vow §

 दूसरी  बात  यह  फि  राज  तक

 बैक  की  तीन  शाखाएं  मद्रास  रह  जायेंगे--गरीब

 भर  कलकत्ता  में  हें  ।  इसकी  एक  ब्रांच  गरीब  रहेंगे  औ  :  मालदार  म  उदार  रहेंगे

 इस  तरीके  से  तो  मालदारों  के  पास दिल्ली  में  जरूर  होनी  चाहिए  ।

 और  भी  पूंजी  हो  जायगी  |

 तीसरी  बात  यह  कि  हम  इस

 बैंक  को  पाटली  स्टेट-ओल्ड  करने  जा  इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  बिल  का

 रहे है  और  शापने  देश  में  सोशलिस्ट  स्वागत  कर  हुए  मिनिस्टर  साहब  से

 श्राफ  सोसायटी  कायम  करने  जा  दरख्वास्त  करता  हूं  ि  वह  इन  बातों

 रहे  हें  ।  राज तक  यह  श्राम  शिकायत  को  ख्याल  रखते
 हुए

 इस  बिल में  तरमीम

 रही  है  fe  मंनेजर्ज  को  बड़ी  कर  दें  ।

 तन्ख्वाहें दी  जाती  हें  ।  तब  जब  फि
 att  सो०  आर०  नसीहत

 एप  नया  मैनेजिंग  बोड़  बनाया  जा

 रहा  हमें  इस  बात  का  ख्याल  रखना

 देवा  के  प्रमुख  राष्ट्रीय

 संगठन  वापस  ara  गयी  fear
 चाहिए  फि  चेयरमैन  और  वाइस-चेयरमेन

 में  आगे  बढ़  कर  सरकार  ने  कांग्रेस  के
 कਂ  तन्ख्वाहें  कुछ  ठीक  ढंग  से  रखों

 संकल्प  और  श्रमिक  नीति  संबंधी  इस

 जायें
 ।

 में  यह  चाहता  हूं  कि  इस  बिल
 सभा  के  संकल्प  के  अनसार  यह  पग

 में  यह  लिख  दिया  जाय  ५  पस  भी

 हालत  में  के  चेयरमैन  को  ढाई
 उठाया  हैं

 ।  बैंकिंग देश  का  एक  मुख्य

 उद्योग है  और  एक  अत्यावश्यक  सेवा
 हजार  से  ज्यादा  तन्ख्वाह  न  दी  जाय  ।

 इस  बारे  में  एक  लिमिट  ate  दी  जाय  ।

 पहली  पंचवर्षीय  योजना  की  समाप्ति कम  से  कम  बेक  के  चेयरमेन  को  प्राइम

 पीटर  आर  मिनिस्टरों  से  ज्यादा  ar  दूसरी  के  आरंभ के  समय

 ।  म
 उ:पादन  में  वृद्धि  का  प्रश्न  हमारे  सामने

 तन्ख्वाह  नहीं  चाहिए
 नई  ज़मीन  से  विशेष  उत्पादन

 चाहता  हुं  कि  गवर्नमेंट  इन  बातों  पर  है  ।

 ठीਂ  तरह  से  विचार  कर  ले  और  देखे
 संभव  न  होने  से  हमें  उसी  ज़मीन  में

 उत्पादन  को  बढाना  होगा  ।  मेरे  विशाल
 fsa  सि  तरीके  से  इस  काम  को

 कर  रहे  मेरा  निवेदन  है  कि  से  घनी  खेती  के  लिए  frat  को

 अपेक्षित  ऋण  दिला  सकने  में  यह  विधेय 5 मिनिस्टर  साहब  और  हाउस  भी  इस

 बात  को  सोचें कि  जब  हम  जमींदारों
 विद्वेष  सहायक  सिद्ध  हो  सकेगा  ।

 और  फाइ्तकारों  को  मामूली  मकान  और  un  विशेषज्ञ  के  अनुसार  भारत  में

 शमीन
 के

 बदल
 पूरा  कम्पेन्सेशन  नहीं  ९०,०००  व्यक्तियों  के  लिए  एक

 दे  रहे हें  और  जब  फि  हमारे  प्राइम  कार्यालय  जब  कि  जापान  में  १०,०००

 मिनिस्टर  ने  भी  कहा  हैं  कि  जहां  व्यक्तियों  के  लिए  एक  बैंक  कार्यालय

 समाज  सुधार  के  सम्पत्ति  ली  जायगी  है  ।  देहाती  ऋण  जांच  समिति  ने  भी

 वहां  पूरा  कन्सेशन  नहीं  तो  पांच  किसानों  को  ऋण  देने  के  लिए  सुझाव

 करोड  रुपये  के  बदले  उन्नीस  करोड़  दियें  परन्तु  संगठनों  में

 रुपये  क्यों  दिए  जा  रहे  हें
 ।

 पंडित  जी  लालफीता वाद  बहुत  बुरी  तरह  से  चलता

 में  कहा  fe  पूरा  मुआवज़ा  देने  से  है  ।  कुछ  दिन  हुये  में  खादी  ग्रामोद्योग
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 सी०  कार

 भवन  से  कुछ  वस्तुयें  लेने  तो
 wert  के  कारण  कौर

 बिक्र  ने  बताया  fe  उसे  वस्तुओं के  की  स्थिति  के  अनुकूल  न  होने  के  कारण

 दाम  पता  नहीं  ग़  में  कल  श्राप  |  ही  इस  बेक  को  समाप्त  कर  देना  चाहिये

 था  ।  यह  विधान देश  के  भले  के  लिये
 उत्पादन  मंत्रो  के  सभासचिव

 है  और  में  माननीय  मंत्री  at  सरकार

 आर०
 जी०  :  वह  स्वायत्त  संस्था

 a
 ।

 के  लिये  पुरी  सफलता  कामना  करता
 @

 हूं  ।

 श्री  सी०  आर०  सही  :  परन्तु

 यह  सरकारी  निरीक्षण '  में  हे  ।  निजी
 श्री  के०  पी०  त्रिपाठी

 सही  दिशा  में  सही  कदम  उठाने  के  लिये
 व्यापारी  कुछ  अनुमानित  मूल्य पर  वह

 वस्तु  मुझे  दे  देता  कौर  मेरा  पता  लेने  के
 सरकार  को  बधाई  देते  हुए  मुझे  यह

 wie  कम-अधिक  रुपयों  को  ले  लेता  या
 कहना  है  कि  इसे  संपूर्ण  कोय  न  मानना

 चाहिये  ।  देहात में  एक  तिहाई  किसान वापस कर  देता  ।  पर  सरकारी  अनुदान

 पाने  वाली  या  सरकारी  संस्थाओं  में  भूमिहीन  होने  से  खेतिहर  मजदूर  हैं  ।

 इसी  प्रकार  लालफीता वाद  का  बोलबाला
 विधेयक  के  अनुसार  बेक  व्यापारिक

 रीति  से  जायेगा  ।  तदनुसार
 at  बहुत  सी  केन्द्रीय  संस्थायें

 खोल  रहे  और  कालेजों  तक  का
 ऋणगृहीता  A  पात्रता  होनी  चाहिये

 शष्ट्रीयकरण कर  रहे  हें  ।  उनमें  यह
 पर  बक  खेती  की  ज़मीन  की  संपत्ति  को

 ऋण के  लिये  पात्र  नहीं  मानते थे  ।  यदि न्ञालफीतावाद  नहीं  चलना  चाहिये  |

 इस  an  ने  भी  वही  तब  तो  बहुत

 at  बी०  दास  ने  यह  बात  उठायी  थी  कि
 से  जमीन  वाले  व्यक्ति भी  ऋण  न ले

 विधेयक में  नियंत्रक  एवं  महालेखापरीक्षक

 के  संविधानिक  अ्रधिकारों  का  भी  उल्लेख

 सकेंगे  ।  भूमिहीन  तो  ऋण ले  ही  न

 सकेंगे  |  walt  इसके  फलस्वरूप  एक

 fe  एक  उपबंध  तिहाई  व्यक्ति  ऋण से  वंचित  रहेंग े।
 de  झ्र धि नियम में  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  विधेयक  काफी

 श्री  ए०  ato  गृह  व्यापारिक  बेक  नहीं  और  स्थिति  सुधारने  के  लिये

 कुछ  और  करना  पड़ेगा
 |

 के  लेखापरीक्षकों का  प्रतिवेदन  सभापटल

 पर  रखने पर  कोई  भी  बेक  नहीं  चल

 सकता  ।  यह  एक  व्यापारिक  बेक  नहीं
 अमरीकी  थे  व्यवस्था  में  PARE

 के  संकट  के  समय  बनायी  गई  रूज़वेल्ट
 है  ।  उसकी  लेखापरीक्षा भी  मेरी  समझ  से

 महालेखापरीक्षक  नहीं  करते  |
 की  तथाकथित  के  भ्रनुसार  दो

 प्रकार  से  देहाती  ऋण  की  व्यवस्था  की

 श्री  सो०  आर०  नसीहत  :  यह  गई  थी--एक  तो  व्यापारिक  बैंकों  से

 मेरा  सुझाव  है
 ।

 चूंकि  राशि  भारत
 की  और  दूसरे  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  के  द्वारा

 संचित  निधि  से  सरकार  ant  से  ऋण  न  सिलने  पर

 लेखाओं  परीक्षा  का  कार्य  लोग  अपनी  योजना  बनाकर  सरकार  के

 लेखापरीक्षक  को  सौंपा  चाहिय े।
 ~~

 पास जा  सकते  थे  सरकार  योजना

 कुछ  माननीय  सदस्यों  के  yak  में  की  जांच  कर  के  उसके  लिये  ऋण
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 देती
 थी  ।  हमारे  यहां  जहां पर

 ae  के  लिये  श्रावस्ती  ऋण  सम्बन्धी  सुविधायें

 दे  सकेंगी ?  इसके  केन्द्रीय  ऋण किसान  ऋण  के  पात्र  ऐसा  कदम

 उठाया  जाना  अत्यन्त  ध्रावश्यक  है
 ।

 इस  से
 संगठन  होना  चाहिये  ।  हमारे  20,000

 करोड़  रुपयों  के  उत्पादन  का  वाघा
 कुछ  वर्षों  में  पूरे  देश  को  लिया

 जा

 सकेगा  और  बैंकों  से  ऋण  न  पाने  वाले  खंड  में  होता  यह  बहुत  बढ़ा

 व्यक्ति भी  ऋण  पा  सकेंगे  ।  उद्योग है  यह  संगठन  केन्द्रीय

 सरकार  ही  बना  सकती  है  ।  देहाती  क्षेत्र
 दूसरी  बात  यह  है  पह  बेक

 में  बिक्री  पर  नियंत्रण  का  awd  मूल्य  पर

 सहकारी  संस्थाओं  को  ही  ऋण  जो
 नियंत्रण भी  यह  कन्द्र हीं  सकता

 किसानों  को  रुपये  देने  के  लिये  इससे

 ऋण  लेंगी  |  साथ  ही  अनाज  समितियां
 राज्य  नहीं  ।  मूल्य  सहायता  कार्यक्रम

 में  समाजवादी  ate  पुंज  वादी  दोनों  ही
 मी  इस  बेक  से  ऋण  लेंगी  कौर  भंडारों

 के  बेचने  का  प्रबन्ध  करेंगी ।  पर  ये
 हित  रहते  हें  alt  बिड़ला  शादी  पूंजीपति

 समितियां  कब  बनेंगी  ?  माननीय  मंत्री
 भी  क्रय  शक्ति  बढ़ाने की  बात  कहते

 इसी  से  सभी  ने  इसका  स्वागत  किया  है  ।
 ने  स्वयं  बताया  है  कि  मद्रास  ak

 बंबई  राज्य  सहकारी  संस्थाओं  के  संगठन
 फिर  भी  कूछ  व्यक्तियों  ने  qe  के  इस

 राष्ट्रीयकरण  को  छः  महीनें  कं  लिये  स्थगित
 में  अग्रसर  हो  चूके  पर  अन्य  राज्य

 कर  देनें  का  दिया  पर  सरकार
 विशेष  प्रगति  नहीं  कर  सके  हैं  ।

 ने  दृढ़ रह  करके  उनकी  बात  नहीं  मानी

 भारत में  सरकारो  संस्थाओं  की  इसलिये  वह  घन्यवाद  की  पात्र है  ।  लोगों

 असफलता  के  गंभीर  कारण हैं  और  जब वे  को  इरादा  हूं  कि  इससे  देहाती  श्रथव्यवस्था

 सहसा  सफल  हो  यह  मानना  भूल  को  पुनः संगठित  किया  जा  सकेगा  ।  आशा

 होगो  ।  अमरीका  में  एक  बड़े  an  सरकार  के  इस  कार्य  का
 सर्वे  स्वागत

 ष्ठाता ने  लगभग  १०  वर्ष  तक  राज्यों  में  किया  जायेगा  ।

 सरकारी  बैंकों  की  उपयोगिता  के  विषय
 जेसा  श्री  कार  डी०  मिश्र  ने

 में  प्रचार  तब  कहीं ag  विधान

 सभाओं से  उनके  विधान  बनवा
 क्षतिपूर्ति  के  विषय  में  समाजवादी  ढांचे

 सका  के  समाज  की
 घोषणा

 के  श्रनुकूल  कायें
 इस  विधान में  निहित  झ्रापके

 नहीं  किया  गया  है  ।  यह  पहला  और
 मन्तव्य

 तब  तक  सफल  नहीं  माने
 जा

 जब  तक  पैसा  सीघे-सी थे  उन  व्यक्तियों
 नमूने  का  मामला  जिससे  पता  चलता

 कि  सरकार  कृषि  खंड  के  ध्रतिरिक्त  qe को  न  जिन्हें  इसकी  आवश्यकता

 ast  समितियां  saa  क्योंकि  उन
 क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयकरण के  बाद  क्या  क्षतिपूर्ति

 देना  चाहती  है  ।
 जमींदारी  उन्मूलन  के

 के  बिना  सरकार  मूल्यों में  सहायता  देने
 सम्बन्ध में  बड़े  और  छोटे  जमींदारों  क

 का  कार्यक्रम नहीं  बना  जो  कि

 धमोका
 श्रथेव्यवस्था का  मेरुदण्ड  है  ।

 विषय  में  कुछ  रखा  गया  था  |

 सरकार
 ने  तीन

 फसलों
 के  बारे  में  यह  देश  के  लोगों  ने  उसका  स्वागत  किया

 कार्यक्रम  स्वीकार  किया  है
 ।  प्रदान  यह  एक  बार  यह  सिद्धान्त  स्वीकार  कर  लेने

 है  कि  क्या  राज्य  सरकारें  ८००  करोड़  पर  कि  ज्यादा  घनी  लोगों  की  मांग  पर

 रुपयों  की  विधिक  बिक्री  वाले  कृषि-उत्पादनों  थोड़ा  प्रतिकर  दिया  जाय  और  करीब
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 के०  पी०

 लोगों  की  मांग  पर  ध्वजिक  प्रतिकर  दिया  का  में  नहीं  समझता  ि  राष्ट्र यक  र  1

 यह  कहना  कहां  तक  उचित  है  कि  के  बाद  वह  कैसे  एक  ग्रामीण  ऋण  हितकारी

 यह  सिद्धान्त  वाणिज्यिक  औद्योगिक  संस्था  के  रूप  में  काम  ।  में  माननीय

 क्षेत्र के  मामले में  लागू  नहीं  होता ।  मंत्री से  एक  बात  भर  +हना  चाहता  हूं

 मध्यम  श्रेणी  के  लोगों  को  अधिकाधिक  कि  यदि  यह  बेक  भी  राष्ट्रीय रण  के  बाद

 प्रतिकर  दिये  जाने  की  बात  तो  कही  जाती  सहकारी  बेक  संस्था  के  महाजन  रूप  में

 है  पर  इस  मामले  में  भी  यदि  यही  सिद्धान्त  काम  करेगा  तो  रिज़वी  बैंक  ने  राष्ट्रीयकरण

 लागू  किया  गया  होता  तो  मुझे  कोई  के  बाद  gat  तक  यह  काम  क्यों  नहीं

 आपत्ति  नहीं  होती  ।  गर्त  इस  क्षेत्र
 में  किया  जब  कि  देश  के  प्रत्येक  व्यक्ति  ने

 राष्ट्रीयकरण  की  योजनाओं  को  सफल  बनाने  इसकी  मांग  की  ।  में  नहीं  समझता  कि

 लिये  विवेकात्मक  प्रतिकर  नीति  का  कैसे  यह  बेक  वांछित  ढंग  से  काम

 करेगा  | चरण  करना  चाहिए

 प्रबन्ध  बोर्ड  में  श्रमिकों  का  प्रतिनिधित्व
 जब  मेंने  इस  विधेयक  को  पढ़ा  तो

 होना  उचित  है  ।  आशा  सरकार  द्वितीय  हमें  पता  चला  कि  यह  बैंक  सहकारी  ऋण

 पंचवर्षीय  योजना  में  श्रमिकों  के  प्रतिनिधित्व
 बैंकों के  महाजनों  के  रूप  में  काम

 के  प्रदान  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करेगी  ।
 इसके  अतिरिक्त  उसका  संविधान

 इतना  श्रपरिवतंनशील है  यह  उसी सरकार  को  चाहिए  कि  विद्यमान  सेवा

 की  दातों  को  उसी  प्रकार  जारी  रखे  ।  प्रकार  काम  करेगा  जेसे  राज  furs  बेक

 जहां  तक  इस  बहुत  खर्चीले  प्रबन्धक  ae  काम  करता  है  अर्थात्  यंत्रालय  के  एक

 विभाग  की  भांति ।  ग्रामीण  ऋण  सर्वेक्षण
 को  तोड़ने  का  लोग  इस  बात  का

 स्वागत  करेंगे  ।  कुछ  विशेष  उद्योगों में  कामਂ  er  ही  उदाहरण  लीजिए  ga  समिति ने

 करने  वाले  व्यक्तियों  की  सेवा  सम्बन्धी  gat  fader  fora  बेक  को

 वर्तमान  शर्तों  को  स्थायी  बनाया  जाय  कौर  बल्कि  सीधे  भारत  सरकार  को  भेजा  और

 यदि  उनमें  कोई  भी  संशोधन  किया  जाय  रिज़वी  बेक  को  उसकी  सिफारिशों  त्र

 तो  वह  संशोधन  कर्मचारियों  के  पक्ष में  होना  निश्चयों के  बारे  में
 भी  कुछ  पता  नहीं

 चाहिए विपक्ष  में  नहीं  ।
 स्पष्ट  है  कि  रिज़वी  बैंक  वित्त  मंत्रालय

 का  एक  विभाग ही  है

 भी  तुलसीदास  (  मेहसाना  :

 में  सकझता  हूं  कि  यह  बेक  भी  उसी माननीय  मंत्री  न  इम्पीरियल  बेक  के

 राष्ट्रीयकरण की
 बात  कही  ।  अधिकांश  ढंग से  काम  करेगा  सभापति  और

 उपसभापति  नियुक्त  करने  का  अधिकार
 सदस्यों  ने  इसका  समर्थन  किया है  ।  में

 भारत  सरकार  को  पर  ग्रामीण  ऋण
 भी  इसका  सेन  करूंगा  क्योंकि  बेक के

 राष्ट्रीयकरण  से  ग्रामीण  ऋणों  की  भी  सभी  सर्वेक्षण  समिति  ने  कहा  है  फि  सभापति

 स्वतंत्र  होना  चाहिए  ॥  २०  में  से  १९
 समस्यायें हल  हो  जायेंगी  ।

 निदेशकों  का  नाम-निर्वहन  भारत  सरकार

 सभा  को  विदित है  कि  इम्पीरियल  sate  १४  निदेशक  भारत  सरकार

 के  आदमी  होंगे
 । बत का  काम  मुख्यतः  एक  वाणिज्यिक बेक
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 हमारी  इच्छा  है  कि  ae  सदस्यों  कौ  नियुक्ति  सरकार  स्वयं  करेगी
 ।

 writer  ऋण
 प्रणाली

 का  सुधार  करें  या  में  चाहता  था  कि  सभापति  के  चुनाव
 का

 उनका  विश्वास पर  हमें  यह  देखना  meq  ate  के  विवेक  पर  छोड़  दिया  जाता

 भर उस  पर  सरकार की  स्वीकृति  ली है  कि  इसका  काम  कैसे  चलाया  जायेगा

 हम  देख  qed  fe  हमारे  देवा  में
 जाती  यह  सभापति पूरे

 काम

 थौयोगिक  faa  निगम  और  राज्य  वित्त  करने  वाला  पदाधिकारी  भी  नहीं  होगा

 निगम  की  कार्यपद्धति  क्या  है  ।  और
 उसे

 वेतन
 के  रूप  में  कुछ  राशि

 इस  संस्था  को  परिवहन  शील  ढंग से
 मिलेगी  ।  इसी  प्रकार जब  रिज़वान  बेक

 का  राष्ट्रीयकरण  हो  रहा  था  तो  यह
 काम  करना  होगा  ।  पर  संविधान  ऐसा

 है  fe  परिवतंनद्वीलता  का  ढ़ंग  at  ही
 इरादा था  कि  तीन  गवर्नरों में  से  एक

 इस  संस्था  को  भी  वित्त
 और  दो  उपगवनेर  गैरसरकारी  व्यक्ति

 नहीं  सकता
 ॥

 होंगे  ।  पर  ara  स्थिति  यह  है  कि  सभी मंत्रालय  की  नीति  का  अनुसरण  करना
 गवर्नर  सरकारी  व्यक्ति  हैं  ।  इन्हें  ग्रामीण

 परिणामस्वरूप  इस  संस्था  के

 वाणिज्यिक  कार्य  को  हानि  होंगी  ।  २२०
 ऋण के  का्ये का ठौक का  ठीक  शान  नहीं  है  ।

 यही  हाल  भारत  के  राज्य  बेक का  होने
 करोड़  रुपयों  के  निक्षेपों  में  से  १२०  करोड़

 रुपये  प्रतिवर्ष  विभिन्न  वाणिज्य  तथा
 वाला है  ।  में  चाहता हूं  कि  सभापति

 उद्योग  संस्थानों  को  उधार  दिये  जाते  ae  उपसभापति के  मामला

 बोर्ड  पर  छोड़  दिया  बाद में  सरकार
 में  समझता हूं  कि  wa  यह  काम  भी  नहीं

 की  स्वीकृति  भी  ले  ली  जाये  ।
 हो  पायेगा  ।  विकास  करने  के  बजाय

 हमें भय  है  कि  हम  कहीं  कुछ  खो  न  बैठें
 प्रतिकर के  संबन्ध  में  में  यह  कहना

 wife  ats  में  अधिकतर  सरकार  के  चाहता  हूं  कि  यह  मामला  अन्य  मामलों

 नाम  निर्देशित  व्यक्ति  होंगे  संस्था  में  से  भिन्न  ह  यह  किसी  औद्योगिक  संस्था

 कछ  भ्रपरिवर्तेनशीलता  at  हीਂ  जायेगी  ।  का  मामला नहीं  है  ।  जमींदारीਂ  उन्मूलन

 करते  समय  हमने  जमींदारों  को  कुछ श्री  wo  पी०  त्रिपाठी  ने  बताया कि
 प्रतिकर  दिया  art  उसी  प्रकार  अंदਂ

 मिण  ऋण  देने  वाली  संस्थायें  वाणिज्यिक

 संस्थाओं  से  पृथक  होनी  चाहिए  ।  घारियों  को  भी  प्रतिकर  मिलना

 प्रतिकर  की  यह  दर  भी  प्र्याप्त  नहीं  os रियल  बेक  के  कर्मचारियों  को  वाणिज्यिक

 ऋण-प्रणाली  का  ही  ज्ञान  ग्रामीण-ऋण
 प्रति  ध्रचघिक  प्रतिकर देना  चाहिये

 प्रणाली  का  नहीं  वह  ग्रामीण-ऋण  water  श्री  टी  ०  एस०  ए०

 चेट्टियार
 के

 कार्य  को  कुशलता  पुर्वक  नहीं कर

 सकते  ।  फिर  व/णिज्यिक  ऋण  देने  और  पंडित  को०  एन०  तिवारी

 ग्रामीण ऋण  देने  की  कसौटी  में  भी  बहुत
 :  में  एक  औचित्य  दन  को

 लगता  है  ।  इस  प्रकार  हमें  आशंका  है  कि  बात  कहता  हुं  ।  काल  हमें

 यह  संस्था उस  ढंग  से  काम  नहीं  कर  एक  परिपत्र  मिला  जिसमें  गया  था

 पायेगी  जैसा  कि  हम  चाहते  हें  ।  fe  किसी  भी  व्यक्ति  को  बोलने

 की  शभ्रनुमति  नहीं  दी  चाहे  उसने

 बोर्ड के  संविधान के  सम्बन्ध  दल  सचेतक  के  द्वारा  चिट  भेज  दी  at

 उपसभापति  और  श्रीकांत  बोलने  की  aque  उसे  ही  जायेगी
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 जिसे  श्रष्यक्ष  महोदय  बोलने  के  लिये
 भ्रमित  उत्पादन  धौर  भूमी  सुधारों  को

 at  बढ़ाने  के  लिये  मी  हमें  ग्रामीण  ऋण
 खडा  होता  हुआ  देखेंगे  ।  क्या  उस  नियम

 का  पालन  किया  जा  रहा  है  या  नहीं
 देना  चाहिये  ।  अखिल  भारतीय  ग्रामीण

 ऋण  सर्वेक्षण  से  यह  ज्ञात  gate कि

 सभापति  बुलेटिन  सरकार  तथा  सहकारी  सभायी  ऋण  का
 ~

 में  कहा
 गया

 था
 कि

 बोलने
 के  इच्छा च्च्  क्रमश  :  ३३  तथा  ३१  प्रतिश्त  देती

 सदस्य  तीन  में  से  कोई  उपाय  प्रिया  अवशेष  ९३  प्रतिशत  ऋण

 ara  हैं
 :

 वह  स्वयं  दल  सचेतक के  बनियों  कमीशन  एजेन्टों

 द्वारा  चिट  भेज  सकते  या  खड़े
 के  द्वारा  दिया  जाता  है  ।  q  पर

 होकर  श्रष्यक्ष  महोदय
 का  ध्यान  श्रावित  ३०  प्रतिशत तक  व्याज  वसूल  करते  हें  ।

 कर  सकते  वाद-विवाद के
 संबंध  में  हमें  इस  लिये  श्रावव्यकता  इस  बात  की  है  कि

 ध्यान  रखना  है  कि  सभी  व्यक्तियों  को  ea  को  श्रमिक  मात्रा  में  ग्रामीण ऋण

 बोलने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिये  दिया  जाय  ।

 श्री  टो०  एस०  Yo  चेट्टियार  यह  जहां  तक  विधेयक  का  मुख्य  प्रयोजन

 विधेयक  बहुत  महत्वपूर्ण  है  और  में  नहीं  ऋण  उपलब्ध  कराते  में  इसका

 जानता  fe  क्यों  इसे  प्रवर  समिति  को  स्वागत  करता  हूं  ।  इम्पीरियल

 सौंपे  बिना  ही  सभा  में  पेदा
 कर  दिया  बेक  के  ले  लेने  के  लिये  तथा  उसकी  ४००

 गया  |  दिखायें  खोलने  देव  भर  में  ग्रामीण

 सेवा  एक
 ऋण  सुलभ  हो  जायेगा ।  हम  जानते हैं

 राष्ट्रीय  कि  उस  उद्देश्य  में  सहकारी  सभा यें  भी

 आदश यह  भी  फि  हमारे  देश  का  यद्यपि  मद्रास  तथा wane  रही  दूं  ।

 कृषि  संबंधी  सामान
 बम्बई  में  इनका  कार्य  संतोषजनक  समीक्षा

 और  खाद्य  उत्पादन  थोड़े  ही  समय  में  जाता  है  तथापि  में  मद्रास  सका हरी
 दो  गुना  हो  जाय  ।  इसके  लिये  सर्वप्रथम

 सभाओं  के  काय  से  सन्तुष्ट  नहीं हूं  ।
 भोर  सर्वेश्रेष्ठ  कार्य  यह  है  कि  हम  ऋण

 देने  की  व्यवस्था  ताकि  किसान  मेरे  विचार  से  सहकारी  सीमाओं  के  कार्यों

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  उवेठकों  तथा  में  दो  त्रुटियां  रही  हूं  ।  पहली  मानवीय

 ary  श्रावक  चीजों  पर  घन  लगा  सकें  ।  आरटी  तथा  दूसरी  सामग्री  की  कमी

 दसरी  कमी  से  मेरा  तात्पयं  सहकारी

 जैसा  कि  में  एक  ae  wat  पर  सभाओं  के  लिये  धावक घन  का  उपलब्ध

 कह  चुका  राज्यों  में  भूमि  सुधार  बड़े  न  हो  सकना है  ।

 पैमाने  पर  हो  रहे  हें  तथा  यथाशाच्ये यह

 sat  किया  जा  रहा  है  कि  इस  कायें  मानवीय  कमी  से  मेरा  भ्र भि प्राय  ऐसे

 में  विलम्ब न  हो  ;  तथापि  हमारा  ag  सच्चे  तथा  ईमानदार  व्यक्तियों  के

 अनुभव  fe  केवल  हरिजनों को  बड़े  से  है  जिनका  होना  ऐसी  संस्थाओं  को

 पैमाने पर  भूमि  देने  से  ही  कोई  लाभ  सफलता  के  लिये  अनिवार्य  है  ।  ग्रामीणों

 न  होगा  ;  जब  तक  कि  उनके  पास  वहां  के  लाभ
 के

 लिये  ऋण  को  उपयुक्त

 लगाने  के  gat न  at  इसलिये  व्यवस्था  तीन  तरीकों  से  की  जा  सकती



 Zeke  भारत  का  राज्य  बैंक  विधेयक  २१  प्रेरित  १९५५  भारत  का  राज्य  बैंक  विधेयक  Wi9o“Xs

 ्र
 प  विभिन्न  स्थितियों  में  राज्य  सभापति  महोदय  मेरे  विचार  पे

 की  साझेदारी  से  ऋण  तथा  अन्य  आधिक  यह  निर्गमित  पंजी  का  पांच  प्रतिशत  है  ।

 कार्यों  में  समन्वय  तथा  ऐसे  व्यक्तियों  द्वारा

 ward  जो  फि  ग्रामीणों  की
 zo  एस०  Yo  चेट्टियार :

 मदारियों  के  लिये  ४५  प्रतिष्ठित  बचता  है  |
 ताओं  के  प्रति  पूर्णरूप  से  जागरूक  रहें  ।

 भ्रमित ९  व्यक्ति  सभी  अदा  ले  सकते  पर

 इन  सहकारी  सभाओं  ने  अपने  को  क्या  एक  व्यक्ति को  इतने  अंश  लेने  की

 सीमित  रखा  है  ।  mina  राष्ट्र  fer  के  ध्रनुकूल ऋण  देने  तक  ही

 किन्तु  वस्तुतः  उन्हें  कृषकों  तथा  श्रमिकों  होगा  ?

 की  समस्त  श्रमिक  कार्यवाहियों  से
 खंड  १६  (५)  में  कहा  गया  हे  कि

 सम्यक  रखना  चाहिये  ।  उनके  बायाँ  कं  a
 उपखंड ३  में  निर्देशित  शाखाओं  के

 ध्न् तगत  बीज  तथा  खाद  की
 oral  राज्य  बैंक  की  कम-से-कम  Yoo

 दूघ
 शाखायें  खुलेंगी  ।  मेरा  अभिप्राय  यह  है

 दूध  इत्यादि  के  पदार्थों  का
 कि  शाखाओं  का  खुलना  परिस्थिति  की

 उत्पादन  इत्यादि  सभी  कायें  oa  जाने
 आवश्यकता  पर  निसार  रहना  चाहिये

 चाहिये  ।  उक्त  कार्यों  को  ले  लेने  के  लिये  Yoo  सं  भ्रमित  area

 भ्रमित  धन  की  अ्रावस्यकता  होगी  ।
 खोलनी  पड़ेंगी  ।

 इम्पीरियल  बैंक  के  राष्ट्रीयकरण  के

 आन्दोलन से  प्राववयक  ऋण  प्राप्त  हो  खंड  १८  (१)  में  यह  कहा  गया  हे

 सकेगा ।  कि  सार्वजनिक  हित  की  नीति  इत्यादि  क

 wa में  विधेयक  के  उपबन्धों  पर  मामले में  राज्य  केन्द्रीय  सरकार

 रक्षित  बैंक  के  गवर्नर  तथा  राज्य
 प्रता  gi  कया  वित्त  मंत्री  जी  यह  बताने

 ~
 की  कृपा  करेंगे  प्रामीण  ऋण  म  बैंक  के  श्रष्यक्ष  से  परामर्श  के  उपरान्त

 राज्य  किस  प्रकार  भागीदार  हो  सकते
 दिये  निर्देशों  के  अनुसार  कार्य

 करेगा  ।
 हें  ।  क्या  राज्य  सरकार  शिखर  बैंकों  में

 भाग  लेगी  अथवा  शिखर बेक  जिला
 सार्वजनिक  हित  की  कोई  व्याख्या

 al  में  भाग  लगे  ?  विधेयक में  कोई

 नहीं की  गई  ग्रामीण  ऋण  सर्वेक्षण
 ऐसी  नहीं  दिखाई  जिससे

 बैंक  का
 कि  यह  बात  सम्भव  हो  सके  ।  यह

 समिति  के  सूराओं  के  अनुसार

 वाणिज्यिक  प्रणाली  से  afer
 इनके  लिये  अग्रेतर  विधान  बनायेंगे  ।

 तथा  सरकार  को  उसके  कार्यों  में  न्यूनतम

 खंड  ११  में  कहा  गया  हैं  कि  कोई  हस्तक्षेप  करना  चाहिये  ।  में  सभा  को

 भी  व्यक्ति  पूंजी  का  पांच  प्रतिशत  से  यह  सुझाव  दूंगा  कि  वह  एसी  सीमा  निर्धारित

 पब्लिक  अरा  रखने  पर  अंशधारी  नहीं  करें कि  कहाँ  तक  सरकार  बेक  के

 कहा  जायेगा  |  एक  ब्यक्ति  को  एक  कार्यों  में  हस्तक्षेप  कर  सकती है

 करोड  से  अधिक  अंश  लेने  की  अनुमति  aaa  शभ्रनुचित  हस्तक्षेप  होने  से  बेक

 देने  से  भला  राज्य  का  क्या  भला  को  स्थापित  करने  का  seme  ही  खटाई

 होगा  में  पड़  जायेगा ।



 aks  भारत  का  रास्य बेंक विधेयक बैंक  विधेयक  २३  अप्रैल  १९५५  भारत  का राज्य  बैंक  विधेयक  vos,

 टी०  एस०  ए०

 खंड  ३२  और  ३३  में  यह  उल्लेख  अन्यथा  लोगों  के  हृदय  पर  इसका  प्रदूषित

 feat  गया  है  कि  बैंक  को  क्या  करना
 प्रभाव  पड़ेगा  कि  वर्ग-भेद  से  सरकार  भी

 उसमें  कहीं  भी  ऐसा  उपबन्ध  नहीं  भेद  भाव  पूर्ण  व्यवहार  करती  है  ।  हम  एसी

 है  जिससे  कम्पनी  अथवा  सहकारी  संस्था  बात  की  प्रशंसा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 में  अंश  ले  सकने  की  व्यवस्था की  गई  है  ।
 ह.) म॑ आ्राद्या  करता  हूं  कि  विधेयक के

 चाहे  इसका  यह  शझ्रभिप्राय  है  कि  राज्य  बेक

 frat बक  में  der  लगा तो  उसे  भी  इस

 सम्बन्ध  में  जितने  भी  लाभकारी  तथा

 प्रभावोत्पादक  संशोधन  रखे  गये  वह
 खंड  में  सम्मिलित  करना  चाहिये  ।

 स्वीकार  कर  लिये  जायेंगे  ।

 श्री  ए०  ato  गुह  मेंने  कहा  था  कि
 a

 थी  मित्तल  :  म  इस  विधेयक  का

 राज्य  सरकारें भ्रंश  लेंगी  ।  मेंने  यह  नहीं
 हार्दिक  स्वागत  करता  हूं  ।  वास्तव  में  इस

 कहा कि  राज्य  बैंक  अंश  लेगा |  बेंक  का  नाम  ही  ध्रसामधिक  तथा  पुराना

 हो  गया  था  ।  प्रारम्भ  से  ही  बैंक  ने श्री
 टी०  एस०  ए०  चेट्टियार  :

 में  तो

 यही  समझा  हूं  कि  उन्होंने  कहा  है  कि  राज्य  राष्ट्र  विरोधी  हितों  को  तरह  दी  तथा

 बेक  लंगा  |  इस  प्रकार  वह  शिखर  बैंकों  att  नाम  के  अनुरूप  ही  पूरी  तरह

 का  भागीदार  बनेगा  |  यदि  उक्त  बात  सत्य  है
 तत्कालीन  सरकार  की  सरपरस्ती  में

 तो  इसे  भी  खंड  ३२  और  ३३  में  स्थान  रहा  ।  मेरा  अरपना  बेंक  किसी  समय  भारत

 दिया  जाय  ।  में  तीसरे  नम्बर  पर  किन्तु  जब  बरस

 उड़ाये  जाने  लगे  तो  मुझे  ct, ae
 का

 पहिली  अनुसूची  में
 अैशो

 के  हस्तांतरित  x

 होने  पर  प्रतिकर  देने  की  व्यवस्था है  ।  यह
 कठोर  करावास  दे  दिया  गया

 ।
 कुछ  भी

 सार्वजनिक  हित  के  लिये  इस  बैंक  का
 प्रतिकर  पिछले  बारह  महीनों  में  अंशों  की

 औसत  बाजार  दर  पर  दिया  जा  रहा है  ।
 राष्ट्रीयकरण  होने  में  मुझे  कोई  आपत्ति

 नहीं  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  सहकारी
 इस  प्रकार हम  बाजर  दर  से  प्रतिकर दे

 रहे  हैं
 ।

 बेकिंग  पद्धति  तथा  औद्योगिक  कौर  कृषि

 ऋण  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  जो  कुद

 हम  देखते  हूं  कि  जब  कभी
 भी  कर  रहे  में  उसका  सादिक  समर्थन

 fern  मामला  wee  होता है  तो  उस
 करता  हूं

 ।

 पर  भ्रपेक्षाकृत  उदार  विचार  होता  है  |

 लगभग  सभी  सरकारों  में  इन  लोगों  का  यह  विधेयक  तथा  भारत  रक्षित  बेक

 प्रभाव  होता  हू  ।  यदि  श्राप  शअधिगुहीत  विधेयक  अखिल  भारतीय

 ग्रामीण  ऋण सर्वेक्षण  समिति  के  प्रतिवेदन सम्पत्ति  की  विभिन्न  मदों  का  पृथक  रूप

 मूल्यांकन  करने  लगेंगे  तो  यह  न्यायोचित  पर  आधारित  हें  ।  यह  प्रतिवेदन  तीन

 नहीं  होगा ।  ऐसा  करना  बहुत  बुरा |  भागों में  हें  ।  जिसमें  से  मुझे  केवल  एक

 यदि  श्राप  राष्ट्रीयकरण  करना  चाहते  हें  भाग  ही  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हो  सका  |

 तो  श्राप  एक  faraifca  माप  दंड  के  अनुसार  मरे  एक  अन्य  मित्र  स  कह  दिया  गया

 प्रतिकर  दीजिये  ।  वह  बाज़ार  दर  कि  यह  प्रतिवेदन  गोपनीय है  ।  में  नहीं

 पर प्रतिकर देना  चाहते  हें  तो  भविष्य के  जानता  कि  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  में

 लिये  यह  एक  पुर्व  वादिता  होगी ।  वित्त  मंत्री  ने  इतनी  शीघ्रता  क्यों  को  ।



 s19G 2  भारत का  राज्य  मेबैक  विधायक  २३  अप्रैल  १९५५  भारत
 का

 राज्य  बैंक  विधेयक  CII9GR

 दो  चार दिन  का  विलम्ब  हो  जाने
 लिये

 नितांत  अनुपयुक्त  हे
 ।  भला  कितने

 कोई  श्रन्थेर  नहीं  मच  जाती
 वास्तव  लोग  इतनी  प्रतिभूति  दे  सकते  जितनी

 म  मुझे  ऐसी  बातों  पर  अत्यघिक  दुख
 फि  इम्पीरियल  बेक  मांयता  मेरे  विचार

 से  भारत-जेसे  देश  के  लिये  भ्रंग्रेजी
 होता है

 ।  में यही  कह  सकता हूं
 कि  ऐसी

 बातें  फिर  से  नहीं  होनी  चाहियें ।  मेरे  एक
 रूढिवादी  पद्धति  नितांत  अनुपयुक्त

 माननीय  मित्र  नें  विधेयक  को  प्रवर
 है  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  तुलसीदास
 समिति  को  सौंपने  की  सलाह  दी  ati

 मने  एक  ऐसी  समय-सारिणी  बनाकर
 को  यह  शंका  कि  कहीं  राज्य

 वित्त  मंत्रालय  का  एक  विभाग  मात्र  बन
 दी थी  जिस से  कि  प्रवर  समिति  भी  तीन

 कर  न  रह  जाय
 ।

 भारत  रक्षित  बैंक  भारत
 चार  रोज  में  अपना  काय  समाप्त  कर

 सरकार  का  बक  जिसका  अभिकर्ता
 at  सत्र  की  समाप्ति  के  Ga  ही  यह

 इम्पीरियल  बेक है  ।  भारत  रक्षित  बेक  के
 विधेयक  सभा  में  ले

 किन्तु कौन  सुनता  है  ।
 जो  उनकी  इच्छा

 वरिष्ट  आम  किताबी  बेक

 जानते  हें  और  वह  भी  अंग्रेजी
 होगी  वही  होगाਂ  हमारे  देश  में  प्रजातंत्रात्मक

 सरकार  एक  ऐसा  विधेयक  जो  कि
 प्रणाली से  ।  मेरा  सूझाव यह  है  कि  राज्य

 सावंजनिक  हितों  से  इतना  घनिष्ट  सम्बन्ध
 बैंक में  विभाग  होने  चाहिये :  एक

 सहकारी
 और

 ग्रामीण  ऋण  विभाग  तथा
 रखता  उसको  परित  करने  में  इस

 प्रकार  शीघ्रता  करना  अनुचित  है  ।  दूसरा  उद्योग  तथा  वाणिज्य  बैंकिंग  विभाग

 दोनों की  पूंजी  एक  ही  रहनी
 मुझे  इससे  यह  अनुभव  झा  है  कि

 इस  बात से  अथवा  कांग्रेस  के
 यश  किन्त ुये

 दोनों  विभाग  दो  प्रकार के

 कर्मचारियों  के  द्वारा  संचालित  होने  चाहियें में  अभिवृद्धि  नहीं  होगी  क्यों  कि  जनता

 यदि  बेईमान  सर्वोतम  बतन  पाने  वाले
 को  यहीं  लगेगाਂ  कि  सरकार  चाहती

 पारित  करा  सकती  है  ।
 वरिष्ट  अ्रधिकारी  सहकारी  तथा  ग्रामीण

 ऋण  के  प्रभारी  बनाये  जायेंगे  at  कार्य

 मेरे  माननीय  मित्र  तुलसीदास  ने  समुचित  रीति  से  नहीं  चल

 कहा  यदि  यह  बेक  सही  री
 जब  fr  कई  वर्षों  तक  भ्रघिकांदय

 ग्रामीण  शाखायें  घाटे  पर  चलेंगी  तो
 सहकारी  बैंकों  तथा  ग्रामीण

 ऋण  की  सुविधाओं  के  पुनरुद्धार  के  लिये  इतना  ऊंचा  वेतन  पाने  वाल  मं चा रियों

 को  रखना भी  ठीक  न  होगा  ।  मेरे  विचार
 खोला  जा  रहा  हे  तो  इसकी  बागडोर

 ऐसे  लोगों  के  हाथों में  होनी  चाहिये  जो
 से  दोनों  विभागों  के  कर्मचारियों  का  वेतन

 कि  उत्तम  प्रकार  की  बेकिंग  इत्यादि  के  भी  भिन्न  होना  चाहिए ।

 सम्बन्ध में  कुछ  जानते  हों  ।  इम्पीरियल  मुझे  हऋ वत मान  व्यवस्था  से  प्रबन्धक

 बेक  अंग्रेजी  gal  की  प्रणाली  पर  स्थापित  निदेशकों  तथा  उप-प्रबन्धक  निर्देशकों  को  हटा

 गया  att  यह  प्रणाली  अमेरिका  देन
 का  कोई  दुःख  नहीं  है  ।  विंमान

 तथा  जमनी  की  बिंग  प्रणाली से  भी  भ्रम-व्यवस्था  में  इन  मोटे  बेसन-भोगियों

 i  थी  ।  इस  लिये  उन्होंने  ऋण  कृ
 ~

 का  कोई  स्थान  नहीं  है
 ।  अन्य  बैंकों में

 लिये  प्रतिभूति  इत्यादि  के  सिद्धांत  रखे  भी  श्रत्यपधघधिक  ऊंचा  वेतन  पाने  वाले

 जो  कि  भारत  जेसे  श्रप्रेविकसित देश  के  प्रमख  कार्यकारी  इन  लोगों  के  लिये
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 तो  व्यय  किया  जाता हैं  वह  वास्तव  में  नहीं  मिल  रहा है  ।  यदि  हमਂ  ग्राम

 समस तथा  युक्ति  से  बाहर की  बात  है  उद्धार  का  विवरण  करना  चाहते  हें  तो

 सरकार  को  वेतन  घटाते  इन  लोगों  उसका  होना  ala  आवश्यक  है  ।

 को  ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।  श्री  एन०  राबिया

 भ्रनुसूचित  यह  विधेयक
 मेंने  इम्पीरियल  बेक  के  श्रेय  के

 भाषण को  पढ़ा
 a  विशेष  कर  कृषकों  तथा

 ह  उन्होंने  भ्र पने
 भूमिहीन  लोगों  की  सहायता  करना  चाहता

 भाषण  में  बड़ा  संयम  बरता  है  ।  में  उनसे

 केवल
 एक  बात  में  सहमत  हूं  जो  इस

 में  समर्थन  करता हूं  ।

 feat  बैंक  श्राफ  इंडिया  नियुक्त
 प्रकार  राष्ट्रीय कारण  होने  के

 की  गई  निदेशन  समिति की  एक  सिफारिश
 कारण  हमारे  भारतीय  कर्मचारियों  को

 उनके
 के  अनुसार  प्राम  उद्धार  समस्या  का

 कोई  हानि  नहीं  होनी  चाहिये ।
 समन्वित  समाघान  यह  है  कि  भारत  का

 वर्तमान  वेतन  तथा  भत्तों  के  अधि  पर

 झा दर  फिया  जाना  चाहिये  |
 राज्य  बेक  स्थापित  जाय  जिसकों

 शाखायें  सारे  देश  में  फैलो  हों  जिस  से

 afer  का  विकास  हो  और  ग्रामीणजनों
 प्रतिकर  देने  के  सम्बन्ध  में  safe

 में  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  के  सुझाव
 से

 को  सहकारों  व  aq  बैंकों  के  द्वारा

 afar  सुविधा  प्राप्त  हों  ।  इसके  साथ
 सहमत  नहीं  हूं  कि  प्रतिकर अंशों  को  खरीद

 की  दर  से  दिये  तथापि  अघिकांश  ही  मेरा  ख्याल  है  कि  ड  विधेयक  का

 पारित  देश  में  समाजवादी  ढंग  के
 अंशधारी  उच्च  पूंजीपति  at  के

 समाज  को  स्थापना  करने  की  सरकार  की
 इसलिये  प्रतिकर  देने  में  उदारता  बरतना

 ठीक  नहीं  होगा  ।
 प्रथम  कार्यवाही  होगी  ।  आजकल  कृषकों

 और  विशेषकर  भूमिहीन  कृषकों

 जहां  तक  अचल  सम्पति  का  सम्बन्ध  को  उपेक्षा  को  जाती  है  ।  अतः  हमारी

 जहां  भूमि  का  अभाव  वहां  यह  मूल  झ्रावश्यकता  यह  है  ग्रामीण  कृषकों

 उत्कृष्ट  श्रेणी  को  प्रतिभूति  है  ।  महाजनी  कोण  की  सुविधायें  जायें  और

 या  सहकारी  महाजनी  व्यापार  में  किलो  seer  भो  प्राप्ति  के  मेरा  ख्याल

 पक्ष की  ऋण  छेने  की  क्षमता  और  बेक  को  कृषकों  को  तीन  वर्गों

 उसका  चरित्र  afar  महत्वपूर्ण  शभ्रास्तियां  में  विभक्त  अर्थात भक

 हैं  और  कार्यपालिका  में  इसका  उचित  थोड़ी  भूमि  वाले  कृषक  और

 अनुमान  लगाने  को  क्षमता  विशेषता
 ~  ~

 भूमिहीन  मजदूर  ।  शर्त  यह  पति

 होनी  तथा  ऋण  बाद  में  देना  प्रा वश्य क्त  है  फि  राज्य  बेक  देश  के  अत्यघिक

 चाहिए  |  हमें  अचल  सम्पत्ति का  ध्यान  हित  यक् जम काय  करे  ।  इस  के  अतिरिक्त  मेरा

 रखना  हे  ।  दो  वह  ya  में  डेनमार्क  गया  ख्याल  है  कि  ऋण  की  सुविधायें  देने  में

 था  ।  वहा  सहकारिता  आ्रान्दोलन  में  लाभ  जमींदारों  से  थोड़ी  भूमिਂ  वाले  कृषकों  की

 की  भ्र पे क्षा  सेवा  का  आदर्श  अधिक  अपेक्षा  आधिक  जाना

 महत्वपूर्ण है  ।  परन्तु  मुझे  खेद  है  कि  चाहिये  ।  भूमिहीन  कृषि  मजदूरों  से  जिन्हें

 हमारे  बेश  में  इस  बात  को  ag  मदद त्व  भूमि सुधार  में  भूमि  मिलती  यदि  ऋण
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 लें  तो  कोई  ब्याज  नहीं  जाना  समाज  स्थापित  नहीं  हो  सकता  |

 चाहिए  ।  फिर  मेरा  ख्याल  कि  भूमि  सह  हारिसा  आन्दोलन  को  अधिक  प्रोत्साहन

 समस्या  ना  समाधान  किये  बिना  देश  में  दिया  चाहिये  ।  इसके  साथ  यह  भीं

 समाजवाद  ढंग  के  समाज  की  स्थापना  स्मरण  रखना  चाहिए  फि  कुछ  प्रतिशत

 नहीं  हो  सकती  ।  ददा  में  भूमि  सुधार  नियुक्तियां  भ्र गु सू  बित  जाति  वालों  के  लिए

 कर  समय  कुछ  लोग  रहते  हैं  हम  रक्षित  सरकार  फि  वे

 भूमि  सुधार  रते  और  भूमि  जोतने  नियुक्ति  करते  समय  यह  देखे  २०

 वालों  को  भूमि दे  देते  a  तो  उनके  लिए  प्रतिशत  नियुक्तियां  भ्रनुसूच्ति  जाति  वालों

 की  होवें  ।  सहकारिता  आन्दोलन  या  बेक घन  और  यन्त्र  aa  ह्  से  aaa  ।

 इस  विधेय  के  पारित  होने  से  आन्दोलन  तभी  सफल  हो  सकता  है  जबकि

 और  भारत  के  राज्य  qn  उसके  को  जनसाधारण  पर

 की  स्थापना  होने  से  भूमिहीन  लोगों  की  विश्वास  हो  और  इस  प्रकार  जनसाधारण

 gaara  पूर्ण  और  इसके  बैंकों  और  उनके  कर्मचारियों  q  विश्वास

 रखें  ।  इन  बैंकों  के  लिए  सरकार
 लिए  यह  ठीक  समय  भी  है  |

 इसके  पूर्वे  कि  हम  उत्तम  प्रचार  के  को  ऐसे  लोग  नियुक्त  करने  चाहियें  जो

 सहानुभूति  दिख।ने  वाले  और  सत्यਂ
 सहन  पर  विचार  बहुत से  लोगों के  लिए

 कोई  रहन-सहन  नहीं  ह  यह  केवल  शिक्षित  शील  हों  ।  जो  लोग  एसे  बैंकों  की  असफलता

 व्यक्तियों  में  बेकारी  का  प्रदान  नहीं  ह  भ्रमित  के  उत्तरदायी  सिद्ध  हों  उनके  प्रति  नाड़ा

 शिक्षित  लोगों  में  गांवों  के  अधिकतर  लोग  जो  बर्ताव  क्या  जाना  चाहिए  और  सरसरी

 कृषि  पर  निसार  करते  वर्ष  में  कम-से-कम  तौर  सें  उन्हें  नौकरी  से  हटा  देना  चाहिए

 या  उन  पर  अभियोग  चलाया  जाना आठ  मास  बेकार  रहते  हें  ।  इन  लोगों के

 अतः  भूमि  चाहिए  |

 ware  होना  चाहिए  और  इसके  द्वारा  भूमि
 जहां  तक  उद्योग  क्षेत्र  सम्बन्ध

 पाने  वाले  व्यक्तियों  को  बेक  से  ऋण  सुविधायें

 प्राप्त  होनी  परन्तु  जब  उन्हें  भूमि
 विधेयक  में  कुटीर  उद्योगों  और  छोटे

 प्राप्त  इस  बंक  को  सरकार  द्वारा
 छोटे  उद्योगों  को  भी  ऋण  सुविधायें  प्रदान

 करने  का  उल्लेख  हे  ।  उद्योगों
 को  भी दिये  गये  धन  का  कम-से-कम  २०  प्रतिशत

 अनुसूचित  जाति  के  लोगों  के  लिए  रक्षित  सरलता पूर्ण  ऋण-सुविधायें  प्राप्त  होनी

 चाहिएं  ।
 कर  देना  चाहिए  ।  इसके  साथ  at  इन

 बातों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  कोई  श्री  एस०  सो०  सामन्त  (TASH)  :

 at  राज्य  कोई
 में इस

 विधेयक
 का  qt  सेन  करता  हूं

 समिति  होनी  चाहिये  ।
 मेरे  माननीय  श्री  तुलसीदास  ने  कहा

 सुषमा  सेन  पीठासीन  था  कि  इम्पीरियल  बेक  का  उद्देश्य  ग्रामों

 किसी  भी  देश  के  जीवन  मं  में  उधार  की  व्यवस्था  करना  नहीं  था  ।

 सहकारिता  आन्दोलन  का  महत्त्व  यह  गलत  बात  है  |  सरकार  ने  निश्चय

 होता  और  मेरे  विचारानुसार  फिया  हैं  कि  प्रत्येक  अंश  के  लिए  १७६२

 की  सफलता  के सहकारिता  आन्दोलन  रुपये  दिये  जायेग  ।  में  नहीं  जानता  कि

 बिना  हमारे  देश  में  समाजवादी  नौका  इसका  अ्राधार  क्या ह
 ?  हाल  ही  में  हमने
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 जमींदारी  उन्मूलन  किया  और  एक  संस्थाओं  से  ग्रामीणों  को  धन  प्राप्त  हो  तो

 किसी  निश्चित  सिद्धांतानुसार  क्षतिपूर्ति  की
 कुटीर  हस्तशिल्पों  और  छोटे  छोटे

 है  ।  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  मं  भी  हम  उसी  उद्योगों  का  विकास  हो  सकेगा  ।

 सिद्धान्त  को  क्यों  न  aaa  ?  इस  बेक के  श्री  शेष गिरो  राव  मे
 राष्ट्रीयकरण  हो  जाने  से  ग्रामीण  जनता  को

 इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  केवल
 सहायता  विशेषकर  कृषकों  को  ॥

 समाजवादी  ढंग  के  समाज  की  स्थापना  के
 इसਂ  दृष्टि से  नहीं  कि  यह  एक  सामयिक

 और  आवश्यक  विधान  भ्रमित  ge
 हमें  प्राधा  बनाना  चाहिये  और  उसके

 दृष्टि  से  कि  यह  संस्थात्मक  ऋण  प्रणाली
 लिए  धन  की  श्रावस्यकता  है  शंकराचार्य  ने

 कहा  हैं  भाव  |
 के  पुनर्गठन  की  ओर  की  जाने  वाली  प्रगति

 का  द्योतक हैं  ।  भारत  की  ७० प्रतिशत

 परन्तु  समाज  में  रहने  के  लिए  व्यक्ति  को
 संख्या  कृषकों  की  हे  ।  कृषक  का  अथ

 धन  की  आवश्यकता  और  उस  धन  से

 समाज  का  स्तर  ऊंचा  उठेगा  |
 हम

 हैं  कृषि करने  वाला  और  इस  दाऊद  के  अर्थ  में

 छोटे  बड़े  जमींदारों  के  अतिरिक्त  गांव  के
 उन  लोगों को  धनਂ  देने  की  व्यवस्था  कर  रहे

 कारीगर  और  कृषि  मजदूर  भी  सम्मिलित
 हैं  जिन्हें  उसकी  आवश्यकता है  क्योंकि  हम

 चय  यदि  za  विधेयक  का  उद्देश्य  केवल
 जानते  हे

 “
 कटौती

 राज्य  बेक  स्थापित  करना  है  और  उस

 पापा
 जी

 उद्देश्य की  करना  नहीं  है  जिसके  लिए

 सरकार को  केवल  इस  बेक  द्वारा केवल  we  प्रस्तुत किया  गया  हैं  में  समझता

 कृषि  ऋण  संस्थाओं कोही को  सहायता  देनें  हूं  कि  हम  अपने  कर्तव्य  का  पालन  उचित

 का  विचार  नहीं  करना  चाहिए  अपितु  उन्हें
 रूप

 से  नहीं  करेंगे  ।  जानना  चाहता  हूं

 उत्तम  प्रकार की  देख  भाल  की  भी  व्यवस्था  कि  राज्य  बेक  में  यह  कार्यात्मक  गारन्टी

 हू  या  नहीं  ?
 यदि  यह  राज्य बेक  भी करनी  चाहियें  ।  इसके  ga  fe  हम  बैंकों

 का  राष्ट्रीयकरण करें  हमें  भ्र पना
 प्राचीन  काम  की  तानाशाही  का  एक

 करण  करना  इन  बैंकों  ऋण  प्रतिरूप बनने  जा  रहा  है  निश्चय  ही

 किसी  भी  उद्देश्य  की  प्राप्ति  न  होगी ॥ संस्थानों  का  यह  उद्देश्य  होना  चाहिये  कि  वे

 कृषकों  प्राणी  को  केवल  ऋण  ही  न
 दें  अपितु  इसके  पति  रिक्त  इस  बात  का  भी  ध्यान

 समस्या  के  प्रति  मानवीय  दृष्टिकोण  रखें  ।  रखना हैं  कि  बीच  के  लोग  ही  ऋण  की

 इस  धनराशि  को  हड़प  न  कर  क्यों कि गावों  दिखा  पर  और  मध्य  सहकारी

 संस्थायें  बनाई  जायेंगी  ।  फसल-ऋण  कौर  पिछले  दिनों  में  का  बनाने  के  लिए  ऋण

 मध्यकालीन-ऋण  जायेंगे  ।  गया  था  और  वह  घन  कृषक  तक

 इसमें एक  कठिनाई  यह  &  कि  सहकारी  नहीं  पहुंचा  ।
 में  जानना  चाहता  हूं  के

 संस्था का  सदस्य  बनने  के  लिए  कुछ  धन  क्या  कृषकों  की  सुरक्षा  की  देखभाल  के  लिए

 देना  पड़ता  है  कौर  बहुत  से  लोग  ऐसे  हें  पर्याप्त  कमंचारी  हें  या  नहीं  ?  में  जानना

 जो  धन  नहीं  दे  सकते  ऐसे  मामलों
 चाहता हूं  कि  क्या  मंत्री  के  पास

 में  अंश  क्रम  के  रूप  में  हों  और  थोड़ी  प्रशिक्षित  कर्मचारी  हें  या  वह  बेक  स्थापित

 राशि  के  हों  ।  यदि  एसा  हो  जाय  तो  करने  के  पश्चात्  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण

 बहुत  अच्छा  होगा
 ।  यदि

 इन  ऋण
 देने

 के
 देना  चाहते है  ?



 सभाਂ  का  कार्य  ह  igo
 BIIEs  भारत  का  राज्य  बैंक  विधायक  २३  ्  १९५५

 श्री  ए०  सो०  गह
 :  हम  कर्मचारियों  महान  संस्था  की  अन्तिम  क्रिया  संभव

 के  प्रशिक्षण का  प्रबन्ध  कर  रहे  हें  ।  हमारे  है  कि  बड़े  बड़े  व्यापारी यह  भूल  जायें

 कि  इस  ae ने  उनके  साथ
 कसा

 पास  पहले से  ही  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  है  और

 अब  केन्द्र  खोले जा  रहे  |  व्यवहार  किया  परन्तु  जन  साधारण  के

 लिए  यह  भूलना  असम्भव  है  कि  यह  बैंक

 श्री  देवगिरा  राव :  में  माननीय  मंत्री  किस  प्रकार  इस  देश  के  श्रमिक विकास

 से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  प्रशिक्षण  में  रोड़ा  बनता  रहा  है  ।  इस  सभा

 विद्यमान  प्रणाली  के  अनुकूल है  अथवा  इसको
 में  चर्चा  प्रवृत्ति से  हम  देखते  हें  कि

 उद्देश्य  लोगों  वास्तविकਂ  सहायता  देना  इस  संस्था  के  समाप्त  होने  पर  किसी को

 और  उन  आवश्यकताओं को  पूर्ण  करना  है  कोई भी  दुःख  नहीं

 जिनके  लिए  राज्य  बेक  स्थापित  किया जा

 रहा  है  ।  माननीय  मंत्री  से  मेरा  यह  भी
 सभापति  महोदय

 :  माननीय  सदस्य

 निवेदन  है  कि  केवल  व्यक्तियों  को  ही  पृथक

 ऋण  न  दिया  अपितु  उनके

 क्योंकि बग  को  भी  ऋण  fear  जाये

 किसी  किसी  गांव  में  एक  तालाब  या

 कुण्ड  होता  है  और  वहीं  से  सभी  सिंचाई
 सभा  का  काय

 करते  हें  एसे  मामलों में  सम्पूर्ण  गांव  को  सभापति  महोदय
 :  भारत  का  राज्य

 हुक  इकाई  माना  जा  सकता है  ।  इसके  बेक  १९५५  चार  घंटे

 अतिरिक्त  मजदूरों  के  दिये  जाने
 विचार  होगा  शर  २५  1...

 बाले  ऋण  पर  ब्याज  की  दर  जमींदारों
 १९५५  को  समाप्त  हो  कौर  बीमा

 को  दिये  जाने  वाले  ऋण  at  ब्याज की  १९५५  fait

 दर  की  ster  कम  होनी  चाहिये  या
 बैंक  श्राफ  इंडिया

 ~
 जसा  कि  मेरे  मित्र  श्री  एस०  सी०  सामन्त  BAK  पर  घंटे  के  लिए

 ने  सुझाव  दिया  श्रम  को  पूंजी  के  रूप  विचार  होगा  ।

 में  माना  जाना  चाहिये  और  उस  कार्य  के

 लिए  ऋण  दे  देना  चाहिए  ।  इसके  पश्चात

 को  साधन  गुप्त  २५  १९५५  के  ग्यारह बजे  तक

 :  कहा  गया  है  कि  यह  विधेयक  एक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।
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